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भाग -- - खण्ड I 

[PART 1-- SECTION I ] 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की 

गई विधितर नियमों , विनयभों तथा आवेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं 
[Notifications rela tin to Non - Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued 
by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence ) and by 

the Supreme Cont] 


टकियों को मयाबी कार्यवाही करने के लिय मगठित किया । श्री अरांचा 
न एक दूगरी टुकड़ी ग जवानों को सामरिक नानियों के बारे में हिवायत 
दस हुए हम बान का गुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया for 
सुरक्षा बरनों द्वारा की गई गोलाबारी में किसी निर्दोष व्यभिम की जान न 
जाये । इस कार्यवाही के दौरान उन्तान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिमक 
फलस्वरूप स्वर्ण मन्दिर में में अनेक वट्टर आतंकवादियों को हटा पाग । 

युग घटना में श्री मुरंग अगेरा सिर, लिग अधीक न उत्कृष्ट 
वीरता , माहस और उच्च कोटि की कर्नध्याराणयता का परिचय दिया । 
___ यह पदक पुलिस पदक निमनायनी के नियम 4( 1 ) के अन्तर्गत 
वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्व नियर 5 के अन्तर्गत 
विणेष स्वीकृत भन्ना भी दिनांक :) मई, 1988 में दिया जायेगा । 


राष्ट्रपति सचिवालय 
नई दिल्ली, दिनाया 11 जनवरी 198!) 
42 1 पन ! , राष्ट्रपति पंजाब पुलिस के निम्नांकिम अधिकारी 
की उमकी वीरता के लिए पुलिस पदफ मर्ग प्रदान करते हैं : 

अधिकारी का नाम तथा पद 
थी सूरंग अगड़ा , 
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , 

अम तसर । 
मवाओं का विवरण जिनकः लिय पदक प्रदान किया गया 

1) मई, 1989 को दिन के लगभग 12 . 30 बम केन्द्रीय रिजर्व 
पुलिग मल के नियंत्रण कक्ष में स्वर्ण मंदिर परिसर के बाहर मैनात केन्द्रीय रिजर्व 
पुलिस बल के माध्यम में मुचना प्राप्त हुई कि प्रगाद स्थान के पीछ परिमर 
के बाहर आनंकवादी इंटों की एक दीवार बना रहे है । यह उस मोर्चा 
बन्दी का एक भाग था जिसमें आतंकवादियां का केन्द्रीय रिजर्व पुलिस 
बल की टुकड़ी ( मनोहर लाल भवन ) जो कि प्रमाद स्थन के सामने थी , 
में माथ पत्र में निश्चित रूप में मामरिक लाभ प्राप्त होता । इस सूचना 
के प्राप्त लात ही श्री एम . एस० विक , उप महानिरीक्षमा, केन्द्रीय रिजर्व 
पुलिस बन, अपने अन्य कर्मचारियो महित जिसमें श्री मुरंश अगेहा , वरिष्ठ 
पुलिस अधीक्षक तथा श्री मलदेव सिंह, पुलिम अधीक्षक ( नगर.), अमृतसर , 
मम्मिलित थे , मौके पर पहुंचे तथा आपत्तिजनक निर्माण कार्य होते देखा । 
जब निर्माण कार्य को बन्द करवाने के प्रयास विफल हो गये तो पुलिस 
तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों को दीवार गिरा देने के आदेश 
दिये गये । जैसे ही उन्होंन दीवार गिराने का कार्य आरम्भ किया , आतंक 
मादियों के स्वर्ण मन्दिर परिसर के अन्दर से पुलिस को कोई आवरण लेने 
की चेतावनी दिये बिना स्वचालित हथियारों में पुलिस दल पर गोलियां 
घालाना शुरू कर दिया । इस गोलीबारी के फलस्वरूप श्री एग० एम० 
विर्ष , उप - महा निरीक्षक , के जयर में गम्भीर चोट लगी । श्री सुरेण 
अरोडा, रिष्ठ पुलिम अधीक्षक तथा श्री पलदेव सिंह, पुलिग अधीक्षक , 
जो कि श्री विर्क के साथ खड़े थे , ने तुरन्स आगे बढ़कर श्री विर्स को 
भावरण प्रदान किया और आतंकवादियों की तरफ गोर्निया चलाई । इसी 
प्रकार अन्य पुलिस कर्मियों सहित श्री बलदेव सिंह पुलिस अधीक्षक , 
में आतंकवादियों पर गोली चलानी शुरू कर दी जिमम मि श्री सुरेश 
अरोड़ा को आवरण प्रदान किया जा गके और में श्री विर्क को आप्तक 
यादियों की गोलियों की बौछार में बाहर निकाल कर मुरक्षित स्थान पर 
ले जा सके । श्री अगेष्ठा ने अमाधारण माहम में काम लिया और गामरिफ 
स्थान परिवर्तन करके आंतकवादियों पर गोलियों की लगातार बौछार करने 
छए श्री विर्क का प्रसाद स्थल में ले गये । उस समय तक आतंकवादियों 
द्वारा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को टूकड़ी पर स्वर्ण मन्दिर परिसर के 
अम्बर से विभिन्न मोर्चा के पूर्ण कप में आक्रमण किया जाने लगा । श्री 
अरोगा ने एक नागरिक में मदर लिया तथा श्री विर्क को जी . टी . 
मी अस्पताल ग । । श्री अगड़ा के इस गामिक कार्य ने श्री विर्क 
की जान बचाई । श्री पिर्क को जगतान के आपातकाल पाई में छोडकर 
श्री रामा स्वर्ण मन्दिर में लौट आये और केन्द्रीय रिजर्व पुलिग बल की 


मं० 2 प्रेम/ 80 गष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिग बल के निम्नाविन 
अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पलिम पदक हर्ष प्रदान करते है . - . 

अधिकारी का नाम व पद 
श्री होशिकार मिह 
उप निरीक्षक मं 6 : 0/30854 , 
पहली मटालियन , 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल , 
अमृतमर । 
मेवाओं का विवरण जिनम लिये पदक प्रदान किया गया । 

4 मई, 1987 को गत के लगभग 8. 30 बमें, उप निरीक्षक 
होशियार मिह जब केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक प्लाटन के साथ 
अमृतमर के बाहरी क्षेत्र के कोट खालमा में गश्त डयूटी के किये गये तो 
उन्हें एक व्यक्ति ने सूचित किया कि 5 युवकों ने गुरु तेग बहादुर नगर 
में पिस्तोल की नोंक पर एक दुकानदार को लट लिया है । सूर । 
दुकान की और गये । पुलिग दल को देखकर मंदिन्ध आतंकावियों ने भागने 
का प्रयाम किया । श्री होशियार सिंह ने उन्हें ककने के लिये सलका 
और अपराधियों का पीछा करना शुरू किया । भागते हुए आतंकवादियों ने पुभि 
दल पर गोलिया बलाई जिसके परिणामस्वरूप एक कास्टेबल की छाती 
के निकट गोली लगी और यह गिर गय । । उप निरीक्षक होशियार मित 
ने अपने ५ एम ITE पिस्तौल से उग्रवादियों पर जवाब में तुरम्त गोली 
चमाई । उनमें से एक उग्रवादी , की गर्दन पर गोली लगी और वह गिर 
गया । उमझी बाद में भपेन्द्र सिंह के मप में शिनाख्त की गई । शेष 
उग्रवादी अन्धेरे का फायदा उठा कर गुफ नंग बहादुर नगर की और भागने में 
मफल हो गये । घायल कास्ट मल तया उग्रवादी को अमतसर के मिविन 
अस्पताल पहुंचाने के बाद पुलिस दल ने उग्रवादियों का पीछा किया और 
कोट वाल्मा के नजदीक इन्द्रा कालोनी में गहं के खेत पर पहुंचे । श्री 
होशियार मिह न बैग लाइट पिस्तौल में गोली चलायी और उसकी रोशनी 
में पार, उग्रवादियों को गे ; के खेत में छिपे हाए देखा । उन्होंने बरी लाइट 
पिस्तौल से एक गोली और पनायी तथा उग्रवादियों को पाने के लिगे 
जलकारा परन्तु उन्होंने पुलिस बल पर गोली चनामा मा कर दिया । 
प्रनिम यान ने जवाब में गोली बनाई और लगभग .. । मिनट तनः गोला 
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बारी जारी रही । जब गोली मारी रुकी भी होशियार nिe और वल न 
टार्च की रोशनी में उस क्षेत्र की छानबीन की और उन्हें दो शव मिले । 
शेष दो उग्रवादी अन्धेरे का फायदा उठाकर भाग गये । 


सं० 4 - प्रेज/ 8 : राष्ट्रपति केन्द्रीयरिजर्व पुलिस बल के निम्नांकि त 
अधिकारियों को उनकी वीरता के लिये पुलिस पदक गहर्ष प्रदान करने 


इस घटना में श्री होशियार सिंह पुलिस उप निरीक्षक न उत्कृष्ट 
पीरता , साहस और उच्च कोटि को कर्तव्य परायसा का परिचय दिया । 
यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अन्तर्गत 
वीरता के लिये दिया जा रहा है नया फलस्वम् निगम 5 के अन्तर्गत 
विशेष म्बीकत भसा भी दिनात 4 मई, 1987 में दिया जायगा । 


सं० - प्रेज 8 ):- - राष्ट्रपति बिहार पुलिग मिम्नांकित 
अधिकारी को उसकी वीरता के लिय पुलिग पचक्र महर्ष प्रदान करते हैं . . 


अधिकारी का नाम नथा पद 


श्री सुरेश्वर नाथ मल्लिवा, 
पुलिस उप निरीक्षक , 
पुलिस स्टेशन बछयाला 
जिला अगुमराय, 
बिहार 


सेवाग्रा का विवरण जिनो लिय पदक प्रदान किया गया । 


17 जून , 1987 को सांयकाल के लगभग 5, 30 बजे बाजा छ। 
पुलिस स्टेशम के उप निरीक्षक सुरेश्वर नाथ मलिक को सूचना प्राप्त 
हुई कि कुख्यात मशस्त्र अपराधियों का एक दल बालन नदी के दक्षिणी 
तरफ रूडाली गांव के निकट सड़क पर उनी डालने की योजना बना 
रहा है । श्री मलिक चार सशस्त्र होम गारों सहित तुरन्न माग 
पर गये और अपराधियों के दन को श्राम के भाग में बैटे देखा । बिल 
का मल्यांकम करने के बाद उन्होंने अपने साथियों को गत किया और 
उम दिशा में जहां उन्होंने ग्राम के बाग में 5 - 6 व्यक्तियों को पूर्व की 
दिणा में भागते हुए देखा धीरे -धीरे रंगते हा मागे बढ़े । उन्होंने उनको 
मात्म समर्पण करने के लिये ललकारा परन्तु प्राननाइयों ने जवाब में पुलिग बन्न 
पर अन्धाधुन्ध गोलियां चलायी । श्री मलिक ने अपने गाथियों को माग 
संभाल कर जवाबी गोली बारी करने को कहा । दोनो पोर गे गोलीबा । 
होती रही । श्री मल्लिक के माथे पर बाई पोर , गर्दन दोनों हाथों त । । 
पेट में चोटे आई । उन्होने हिम्मत नहीं हारी और विचलित न होकर , 
निडर और दूत बने रहे । अपने पायों की चिन्ता न करने पर थे अपराधिर , 
की तरफ बढ़े और अपने गविस रिवाल्म में दो गर गोलियां चलाई । 
श्री मल्लिका ने अपने माथियों को प्रेरित किया और बदन स्थिति का 
बहादुरी गे गामना करने के गि फटा । पुलिस दल अपराधियों पर 
गोलियां चलता रहा । अन्तत: एक अपराधी आम के बाग में गिर गया 
और उसमा फलस्वरूप बाकी अपराधी भी भाग खड़े हुए । मारे गयं अपराधी 
को बाद में उअगसराय जिले के कारी पासवान के रूप में शिनासन की 
गई जोकि बेगुसराय नया समस्तीपुर जिलों में अनेमा अपराधी गतिविधियों 
में शामिल था । 


अधिकारियों का नाम तथा पद 
श्री राम किशन लुडा, 
कान्स्टेबल नं० 61028107.3, 
19 बी बटालियन , 
फन्द्रीय रिजर्व पुलिम बन , 
भिखीविन्ड । 
श्री अनिल कुमार, 
कान्स्टेशल नं . 8111602 ! 1, 
1 ) यी बटालियन , 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल , 
भिखीपिन्छ । 
मवाओं का विवरण जिनके लिय पदक प्रदान किया गया 

7 मिनम्बर, 1987 को कान्स्टन न राम किशन छुडा तथा कान्स्टेबल 
अनिल कुमार को अन्य कामिकों के माथ 19वीं बटालियन की “ कम्पनी 
के आफिसर कमाडिग की मार्गरक्षक इयटी के लिये तैनात किया गया था । 
जिग पाहन में आफिसर कमांडिंग और श्री राम मिशन हुडा तथा श्री 
अनिल भार सहित मार्गरथी दल थ , यह माडी मंधा स्थिन " सी " कम्पनी 
से " कम्पनी मुख्यालय भित्रीलिन्द वापग आ रहा था । लगभग गत 
के 9 50 बजे जब वाहन रोड जमणान पर पहुंचा तथा दाई तरफ मुडने 
का लियं धीमा हआ तो लगभग आठ दम आंतकवादियों ने, जो कि रोड 
के वाई तरफ ऊंची धाम के पीछे मोर्चा संभाले हुए थे , अचानक एक 
को 47 चीन माक्रमक राइफल में गोली बारी कर दी और वाहन में 
बैठे सभी पुलिम कार्मिकों को घायल कर दिया । गोली लगने के कारण 
गम्भीर रूप से घायल होने के बावजूद मभी पुलिस कार्मिक बाहन से 
कदकर बाहर आ गयं और धान के खम में मोर्चा सभाला और आतक 
वाधियों पर गोलिया चलाई । कान्रटेबल अनिल कुमार ने अपने दागिने 
घटने के पार गोलियों में हुए घावों की परवाह न करते हुए अपनी 7 . 152 
TH OTम एम एल आ में मरत 7 राउन्ड गोलियां चलायी और 
आन कवादियो के आक्रमण को विफन कर दिया । 

कान्टबा राम - किशन ला का भी दाहिना हाथ गाली लगने से 
जागा हो गया । वह पयपि गम्भीर रूप से घायल हो गर्म थे परन्तु 
विना साहम खोयं उन्होन जवानी गोली चला और आतकवादियों के 
आक्रमण को विफल कर दिया । गर्याप आंतकवादी बहतर हथियारों मे 
लैग थे, परन्तु श्री राम किशन हुडा तथा श्री अनि । कुमार द्वारा समय पर 
की गई कार्रवाई में उन्होंने भागना शाम कर दिया । 

भी घायल कार्मिको को पुरन्त नदीक के सिविल अस्पताल भिखी 
शिर ग जाया गया जा । पर एज प पुलिम निरीक्षक तथा एका कारटेबल 
प्राइवर ) को मृत घोषित कर दिया गया । मान्य घागल व्यक्तियों को 
बाद में एम० जी० टी० बी० अस्पताल, अमृतमान ले जाया गया और वहां 
पहंचने पर 4 और घान्टेबल को भी मृत घोषित कर दिया गया । अन्य 
पक्तियों के गाथ श्री अनिल कुमार तथा श्री राम किशन हुडा को अस्पताल 
में इलाज के लिये भर्ती किया गया । 


म घटना में श्री सुरपवर नाथ मल्लिक , पुलिस उप निरीक्षक , ने 
उत्कृष्ट वीरता, माहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय 
दिया । 


प्रम मुठभेड़ में श्री राम किशन हुड । और कान्स्टेबल नथा श्री अनिल 
कुमार, काबल ने उत्कृष्ट , वीरता , माहम तथा उचकोटि की कर्तघ्य 
परायणता का परिचय दिया । 


यह पदक पुलिस पदक नियमाया के नियम ( 1 ) म अन्तर्गत बारत 
के लिये दिया जा रहा है तथा पलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विकोष 
भी मत मत्ता भी दिनांक 17 जुन 1987 में दिया जायेगा । 


य पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम !( । ) के अन्तर्गत वीरता 
के लिये दिये जा रह है गथा फलस्बम्प नियम 5 के अन्तर्गत विशेष 
म्बी भत्ता भी दिनांक 7 सितम्बर 1987 स विया जायेगा । 


मु० नीलकण्ठन , निदेशक 
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गृह मंत्रालय 

( गजभाषा विभाग ) 
नई दिल्ली , दिनांक 3 ) दिगम्बर 1988 

सकल्प 
मं 120012/ 1 / 8 / रा० भा ( क - 1 ) - गजभाषा अधिनियम 
1463 की धारा 4 ( 1 ) के अधीन म मदीय राजभाषा समिति गठित को 
गई थी । धार। 4 ( 2 ) के अधीन छम ममिति में बीन मदम्य शक सभा 
में और दग मदम्य राज्य मभा गे नियुक्त किए गए । समिति ने अपने 
प्रतिवेदन का प्रथम राष्ट्र राष्ट्रपति को जनवरी 1987 में प्रस्तुत किया , 
जिसमें समिति न वेन्द्रीय सरकार के कायनियों में अनुवाद व्यवस्था , 
प्रमुवाद प्रशिक्षण गदर्भ और संपूरक माहित्य के संबंध में अपनी सिफा 
रिश दी है । प्रतिवेदन का प्रथम खण्ट्र अधिनियम की धारा 4 ( 3 ) के 
अनुमार मारीन 8 मई , 1987 की मंमद के दोनों सदनों के पटल पर 
रखा गया तथा इसकी प्रतिया सभी राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों 
को भेजी गई । कि सिफारिशों का संबंध विभिन्न मन्त्रालयो/विभागों में 
होने वाले कामकाज गे था अनः इस संबंध में उनसे भी राय ली गई । 

: राज्य गरफा में में प्राप्न मतों पर विचार करने के बाद ममिति 
द्वारा की गई अधिकाग सिफारिशों को मूल रूप में या कुछ मशाधन 
के माथ स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है । नदनगार अधोहस्ताक्षरी 
को राजभाषा अधिनियम 1906 3 की धारा 4 ( 4 ) के अधीन ममिति के 
प्रतिवेदम में की गई सिफारिणो के संबंध में राष्ट्रपति के निम्न लिखिन 
अनुमार आदेश मूचित करने का निर्देश हुआ है . - - 
( क ) शेप अनुवाद कार्य को पूरा करना 

( 1 ) फार्मों का अनुवाद मुद्रण और प्रयोग 

मामति ने यह गिफारिश की है कि राजभाषा अधिनियम की उप 
धारा 3 ( 3 ) ( ji) के अंतर्गत आने वाले संविदामों और मगगें तथा 
लाइसेंसों, परमिटो , नोटिमों और टेंडरों के सभी फार्मों को हिन्दी में अन् 
दित कराने तथा द्विभाषी म्प में पिवाने की यथाशीघ्र व्यवस्था की जानी 
चाहिए ताकि ये हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में जारी किए जा मकं या भर 
जा सके । 

गरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली है । राजभाषा विभाग , 
गृह मंत्रालय विभिन्न मंत्रालयों/विभागों आदि को इस सबंध में कार्रवाई 
करने के लिये प्रावश्यक निर्देश जारी करे । 


आए तथा इस कार्य के लिये प्रावश्यकतानुमार अमिरिमन पदों का मजन 
किया जाए । 

हम सिफारिश को इस मशाधन के मथ स्वीकार किया गया है 
कि जो निर्णय अ प्रासंगिक नह। हैं , उन्हें छोड़ दिया जाय, जिनका 
मार देन से काम चल सकता है, उनका मार मात्र लयार किया जाए 
और शेष या अनुवाद किया जाय । 

अपेक्षित कार्रवाई विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग 
चा गजभाषा खर का । 
( 11 ) मंसदीय विधियों का हिन्दी और प्राणिनः भाषाओं में 

अनुयाद । 
__ ममिति ने मिफारिश की है कि गाट्रपति के 10610 के प्रादण के 

- 11 के अनमारण में मंमदीय विधियों के प्रादेणिक भाषाओं में 
अनुवाद कार्य के लिये विधायी विभाग के गाभा ख में सचित 
प्यवस्था उपलब्ध कराई जाए । 
____ मंसदीय अधिनियमों के प्रादेशिक भाषाओं म शनवाद का कार्य 
यिधायी विभाग के राजभाषा खण्ड में पहले ही किया जा रहा है । 
जहां तक विधायकों को संबध है . सरकारी विधेयकों के अन्याय का कार्य 
विधायी विभाग का गजभाषा खण्ड करेगा ( प्राइवेट मदम्यों के विधेयकों 
के हिन्दी अनुवाद का कार्य वर्तमान थ्यवस्था के अन्गार लफिमभा या 
राज्य सभा मचिवालय करेगा । प्रारम्भ में अन्य भारतीय भाषाओं में 
प्राइवेट सदस्यों के विधेयकों के अनुवाद का काम भी विधायी विभाग 
का राजभाषा खण्ड करे । बाद में इसे लोकसभा और राज्य सभा मचि 
वालय को सौपे जाने पर विचार किया जा सकता है । 

( iii ) राज्यों के अधिनियमों का हिन्दी में प्राधिकृत पाट 

ममिति न मिफारिश की है कि राजभाषा अधिनियम 1963 की 
धाग : अनमरण में राज्यों के अधिनियमों के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ 
नैयार करने के लिय विधायी विभाग के राजभाषा रबान में ममचित 
व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए । 

राज्यों के अधिनियमों के हिन्दी में प्राधिकृत पाट नैयार करन का 
काम राज्य सरकारों का है । इस सिफारिश को आवश्यक कार्रवाई के 
लिये राज्य मरकारों को भेज दिया जाए । 

( 4 ) प्रशिक्षण सामग्री का अनवाद 

ममिति न प्रशिक्षण सामग्री के अनुवाद के संबध में यह सिफारिश 
की है कि मत्रालयों/विभागों, उपक्रमो तथा अन्य स्वायत्त मंगटनों प्रादि 
के प्रशिक्षण संस्थानों में प्रयुक्त की जा रही प्रशिक्षण गामग्री का हिन्दी 
में अनुवाद करने के लिये अग्रता के ग्राधा . पर तुरन्त कार्रवाई की जानी 
चाहिए तथा इस कार्य की मियबद्ध योजना बनाकर अगले तीन वर्षों में 
पूरा कर लिया जाय । 

गिफारिण स्वीकार कर ली गई है । राजभाषा विभाग द्वारा मभी 
मन्त्रालय विभागों आदि का इम मबंध में अमक्षित कार्रवाई के लिये 
प्रायश्यक निर्देश जारी किये गये है, जिनका अनुपालन मंत्रालयों/विभागों 
प्रादि वारा सुनिश्चित किया जाय । 
( क ) अनुवाद व्यवस्था का मुटाकरण 

( 5 ) प्रक्रिया गाहित्य के अनुवाद के लिय व्यवस्था 

ममिति ने सिफारिण की है कि विभिन्न प्रकार के निर्धारित कोडो 
मैनप्रलो/फामाँ और प्रक्रिया माहित्य के अनुवाद की वर्तमान व्यवस्था को 
पावश्यकतानुसार सुदृत किया जाए । यह काम इस समय गृह मंत्रालय 
के राजभाषा विभाग के केन्द्रीय अनुयाव म्प रो, रेल मंत्रालय , रक्षा मंत्रा 
लय, संचार मंत्रालय के डाक विभाग तथा दूर मंचार विभाग और विधि 
एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग में किया जा रहा है । समिति 
ने गिफारिश की है कि यहीं पर यह कार्य किया जाना रमे तथा उन्हें 
इसके लिए 34५पन नर के थान[ रक्त नर्मचारियों/ अधिकारियों की 
सुविधायें तुरंगा उपलब्ध कराई जाए । 


( 2 ) कोड़ों और मैनपलों अदि के अनुवाद के नियं गमय-मामा 

__ का निर्धारण 

गमिति न यह सिफारिश की है कि जिन कोड़ा मैनुअलों का अभी 
मक अनुयाय नहीं हुआ है, उनके अनुवाद की अवस्था तत्काल की जाए 
जिसमे यह कार्य 1987 के प्रत तक पूरा हो जाए । 

म .म . न । रा निर्धारित अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है । शेष 
अनुवाद कायं की मात्रा क देखते हुए रेल मंत्रालय , संचार मंत्रालय । 
तथा भारत के नियात्रप व महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा अनुवाद 
के लिए शेप अपने कोडो मैनमलो प्रादि का तथा केन्द्रीय अनुवाद ब्य गं 
द्वारा अन्य मंत्रालयो/विभागों भावि के अनूदित न छुए कोड़ा और मैनुअलो 
के अनुवाद का कार्य अगले तीन वर्षों में प्रर्धात् 1991 के अन तक 
पूरा किया जाए । 


__ रक्षा मन्त्रालय में संकि अनुवाद के लिय शंष कोहो और मैनालों 
की सश्या बहुत अधिक है अनः रक्षा मंत्रालय इस कार्य क वर्ष 1991 
95 के अन तक पूरा कर करे । 

( 3 ) विधि पुस्तको प्रार निर्णय के अनुवाद का कार्य 

( 1 ) ममिति ने यह सिफारिश की है कि विधि निर्णय पम्नका प्पिथी 
काउमित ( 1937 50 ) फैउरल-कोर्ट और उच्चतम न्यायालय ( 1951) 
1968 ) JI फिर्म गरे निर्णगों में नामुमार का कार्ग । पूरा । । 
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( 10 ) अनुवादकों के भी नियमों को पुनरीक्षा करना तथा उनमें 

___ आवश्यकतान मार संशोधन करना । 
विभिन्न विषजयो से संमंधित मामग्री के अमुबाद के स्तर में सुधार 
के लिए , समिनि ने यह सिफारिश की है कि अनुवादकों के भर्ती नियमों 
में विशेष प्रकार के कार्यालयों , उपक्रमों आदि की विशेष आवश्यकताओ 
के अनुगार अनुभग एवं योग्यता वाले अभ्याथियो की भर्मी का प्रावधान 
रखा जाए । इसके अतिरिक्त भर्ती नियमों को पुनरीक्षा इस प्रकार की 
जानी चाहिए कि विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक , विधि , तकनीकी , इंजीनियरी 
आदि की योग्यता रखने वाले व्यक्ति भी , अंग्रेजी नया हिली में उच्च 
प्रवीणता होने पर, विभिन्न राज्य सेवाओं में उच्च पदों पर भर्ती के 
लिए आकृष्ट किए जा सकें । 


मिफारिश स्वीकार कर ली गई है । गृह मंढालय पा राजभाषा 
विभाग मंत्रालयों, विभागां आदि को म संबंध में अपेक्षित कार्रवाई के 
लिए आवण्यक निर्देश जारी करें । 


( 11 ) अधीनस्थ कार्यालयों में अनुवाद संबंधी पदो पर कार्यरत अधि 

कारियों कर्मचारियों के अलग -अलग संवर्ग गठित करना । 
समिति ने यह सिफारिश की है कि विभिन्न मन्त्राल यो विभागों तथा 
उपक्रमों को अपने - अपने अधीनस्थ कार्यालयों में संष की रामभाषा नीति 
के अनुपालन के लिए अनुवाद संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए 
कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों का भी अलग- अलग संवर्ग गठित करना 
चाहिए । 


गिफारिणा स्वीकार कर ली गई है । 
संबंधित मंत्रालय विभाग इस संबंध में अपेक्षित कारवाई करे । 
( 6 ) विभाषिकता की नीति के कार्यान्वयद के लिये अनुवाद छ्यवस्थ । 

समिति ने यह सिफारिश की है कि वनिक नया मतत् रूप में चलने 
बाले सामान्य कार्यों में भी सरकार की विभापिकाता की नीति के भफल 
गंचालन के लिये लगभग सभी मंत्रालयों/विभागों में अनुवाद व्यवस्था 
को प्रावण्यकतानमार मृदृत पारना होगा ताकि र. जभ पा नीति संबंधी 
कार्यान्वयन धा धार्य भी पिछड़न न पाए । 
यह गिफारिश स्वीकार कर ली गई है । 

राजभाषा विभाग मभी मंत्रालयों/विभागो प्रादि क अपेक्षित कार्रवाई 
के लिये प्रावण्यक निर्देश जारी करें । 

( 7 ) गमभापा अधिनियम और नियमो के अनुपालन के लिये 
अनुवाद उपवस्था । 

समिति ने राजभाषा अधिनियम तथा नियमों के सम्यकः अनुपालन 
के लिये अपक्षित अनुवाद व्यवस्था के बारे में यह सिफारिण की है कि 
भाग्न मरकार के मंत्रालयों , विभागों, उपक्रमां, अन्य संस्थानों आदि के 
देण-विदेश स्थिमि एमे मभी संबव/ अधीनस्थ कार्यालयों में जहां इस समय 
एम भी अनुयादा नही है यहां भी राजभाषा अधिनियम मथा नियमों 
के अनुगार जो - जो कार्य विभाषिक रूप में किय जाने हैं, उन्हें विभाषिक 
मप में ही किया आय तथा इसके लिये ममुचित अनुवाद व्यवस्था की 
जाए । 

मिफारिश स्याकार कर ली गई है गृह मंत्रालय मा गजभाषा 
विभाग मंत्रालयां/विभागों आदि को अपेक्षित कार्रवाई के लिए 
प्रावश्यक निर्वेण जारी करे । 

( 8 ) उपक्रमों थे विधिक माहित्य का अनुवाद 

ममिनि ने सिफारिश भी है कि विधायी विभाग के राजभाषा खण्ड 
को इस प्रकार मुड़ किया जाय । वह मार्यजानवः क्षेत्र के उपक्रमा 
द्रादि के मायिधिक माहित्य के अनुवाद कार्य का दायित्व भी भली भाति 
वहन कर सके । 

इप भिफारिश पर विचार किया गया । विधायी विभाग का गज 
भागा खण्ड केवल भर.कारी विभागों और कार्यालयों के विधिक अन वाद 
कार्य के लि है । दोको बीमा कम्प नयां पार बरे उपक्रमों को अपन 
विधिक साहित्य के अनुवाद की व्यवस्था म्बय पारनी चाहिए । विधायी 
विभाग का राजभाषा व उनके मार्गदर्शन के लिये कुछ मानक प्राप 
तैया " कर देगा और विधि अधिकारियों या प्रशिक्षण में भी अपना पूर्ण 
सहयोग प्रदान करेगा । छोटे उपत्रामों , जिनके लिये यह व्यवस्था स्वय 
करना व्यावहाग्विः न हो , के लिये उचित व्यवस्था का प्रबंध उद्योग 
मंत्रालय का लोया उग्रम ब्य गे स्टैगि काफैम पान पब्लिक एंटरप्राइजिन 
( कोप ) के माध्यम से या किसी और प्रयार करने का प्रयत्न कार । 

( 9 ) अनुवाद सम्बन्धी पदी का मन 

ममिति ने गिफारिण की है कि अन्याद मबध। पदों व मजन की 
नामि गबहारिक और उदार हो और मंत्रालयां, विभागों आदि को 
राष्ट निर्देश दियं जाय त्रि. जहां हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में 
काम करना अनिवार्य और पक्षित है वहाँ हमक लिये अनुवाद प्रादि यो 
नियुक्ति करें । इसके लिये सगी प्रकार को रोक न हो तथा जिन हार्या. 
नया में 25 ग काम ग्रनुमचिवीय कर्मचारी काम करते हो उनम मा 
भवित अनुवाद व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए । 
___ फारिश स्योकार कर ली गई है । हम माब में गृह मंत्रालय का 
राजभाषा विभाग मयालयों, विभागा प्रावि को अपेक्षित कार्रवाई 
लि । लाययक निर्देश जारी क " । जिन कार्यालयों में 15 मे कम अन 
सन्त्रिमा पर्मनी का है, मग मी य गान अनदेनो के अनमार 
मानक के आधार पर अनुनाव का प्रबन्य कला कोलिजमापा विभाग 
सारा आवश्यक निर्देश जारी किए जाए । 


___ यह सिफारिश इस गंशोधन के माथ स्वीकार की गई है कि जहां 
मवर्ग का गठन मभव हो वहाँ मवर्ग बनाया जाय , जहां यह संभव न हो 
यहां स्टाफ की पदोन्नति के लिए अन्य प्रकार से व्यवस्था की आय । 
गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग एम संबंक में अपेक्षित कार्रवाई के लिए 
आवश्यक निर्देश जारी करें । 
( ग ) कोड़ों मैनुअलों तथा फामी का द्विभाषिक निर्माण तथा संशोधन , 

मुव्रण तथा प्रकाशन वितरण 
गमिति ने कोड़ा, मनुअली और फामो के द्विभाषिषः निर्माण , मद्रण , 
प्रकाणन और वितरण के संबंध में निम्नलिखित सिफारिश की है : 

( 12 ) द्विभाषिक रूप में निमण लथा संशोधन 

( i ) कोड, मैनुअल तथा फार्म नथा प्रक्रिया साहित्य घ, हिन्दी और 
अंग्रेजी पाठ माथ-साथ संयार कराए जाएं तथा समय-समय पर किए जाने 
वाले संशोधनों का अनुवाद भी माथ -साथ हो । 


( ii ) द्विभापिक रूप में मुद्रण नथा प्रकाशन 

जब तक अनुदिन अथवा अनुवाद के लिए बाकी कार, मैनुअल और 
फार्म , हिन्दी अनुयाय उपलब्ध होन पर , विभापी भए में सुरन्त मुद्रित 
प्रकाशित किये जाये । मुद्रण कार्य में विलम्ब न हो , इसके लिये यदि 
आवश्यक हो तो मुद्ग का कार्य निजी मुद्रणालयों से करा लिया आय । 
यदि इनके द्विभाषिक रप में मुद्रण/माइक्लोस्टाइल, प्रकाशन अथवा प्रयोग 
के म नियम का किसी भी स्थान अथवा स्तर पर उल्लंपन हो तो उसे 
गभीरता से लिया जाय । 


( iii ) द्विभाषियः रूप में बितरण 

काड, मैनुअग्न , अन्य प्रत्रिया माहिस्य तथा फार्म आदि और . उनमें 
ममय- समय पर किये जाने वाले संशोधन मवालयों, विभागों आदि के 
ममद अधीनस्थ कार्यालयों तथा उपत्रमी और मम्मानों आदि में 

मा का माग पनि बान भिापीहीउपगला 
परवाए जाए । 
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___ गिलागि 707 : मार ली गई है । प ग ग गजानन 
का राजभाषा विभाग शावश्यक व्यवस्था कर । 
( 17 ) एक विभाग में इमर यिभाग में स्थानान्तरण मान र 

f ( भाग । प्रशिक्षण 
गनि पिसार में अनुवाद मियां के क विभा । नगरे 
विभाग में स्थानान्नान किये जाने पर नय लिभ ग म विशेग प्रशिक्षण 
दिया जाना आयमक है । उसने य : सिफारिश की कि नपाट कार्य 
में लगे अधिकारियों में कर्मचारियों का के विभाग से द्वार विभाग 
म स्थानान्तरण हो तो उन्हें ना विभाग म वा की विग पनि 
और शब्दावनी आदि मममने और अपनाने के लिय उस विभाग द्वारा 
लगभग एक सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी की 
जाए । 


यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई । राजमाता विभाग गभी 
मन्त्रालयों/विभागा आदि को यह प्रणिक्षण विभागीय म्प ग प्रदान करने 
के लिये आवश्यक निर्देश जारी । 

( म ) मानक शब्दावली का निर्माण 


(iv ) सपमा अनिका भी निर्माण 

मंत्रालयों/विभागा । निर्धारित गाविधिक ओर अमाविधिनः प्रकार 
के को हो मैनुअलो, फार्मा और अन्य काय विधि मारित्य के अनुबाद दि . 
भापी मप में मद्रण और मंत्रालय/विभाग के अधीन भी कार्यालयां 
आदि में उनी उपलब्धता के यारे में ममन्वय की जिम्मेदाग मंत्रालय 
विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को मांगी जाए । 
उपर्यस्त मिफारिण स्वीकार कर ली गई है । गृह मंत्रालय का राजभाषा 
विभाग मभी मंत्रालयों/विभागों आदि को इग संबंध में अपेक्षित कार्रवाई 
के लिये आवश्यक निर्देग जारी करे । 

( घ ) अनुवाद प्रशिक्षण 
( 13 ) असांविधिक साहित्य के अनुवाद के लिये प्रशिक्षण 

ममिति ने अपने प्रतिवेदन में अनुवाद कामियों के प्रशिक्षण की 
आवण्यफना पर बल दिया है । हम संबंध में गमिति ने सिफारिश की है 
कि सभी अनुवाद कार्मिकों को एक ममयमद्ध योजना बनाकर अनवाद 
प्रशिक्षण अनिवार्य म्प में पिलाया जाय । इसके लिये केन्द्रीय अन वाद व्यगे 
को अपनी प्रशिक्षण व्यवस्था और मुदद करनी होगी । जिन अपादकों 
ने अभी तक अमवाद प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है उन्हें 1983 के अंन 
नक यह प्रशिक्षण अवश्य प्राप्त करा दिया जाए । इसके लिये आवश्यकता - 
नमार कलकसा, मद्राम , अहमदाबाद और गौहाटी जैसे बरे नगरों के 
अतिरिकन प्रत्येक प्रदेश में कम से कम एफः अनुवाद प्रशिक्षण केन्द्र तदर्थ 
आधार पर तुरन्त खोला जाना चाहिए । 

जहा तक प्रणिक्षण के लिय शेष मभी अनुयादफा को 1988 के अंत 
सक प्रशिक्षण दिलाने का प्रश्न है, यह इस अल्पायधि में मंभय नही है । 
गृह मनालय का राजभाषा विभाग प्रशिक्षण के लिये शोष फर्मचारियों को 
वर्ष 1991 के अंत तक अनुवाव प्रशिक्षण देने के लिये ममयमाद्ध कार्यक्रम 
बनाये और उसके लिए आवश्यक व्यवस्था करे । अनवाद प्रशिक्षण केन्द्र 
खोलने का निर्णय आवश्यकता और विनीय माधनों को देखकर किया 
जाये । 

( 14) विधिक मामग्री के अनुवाद के लिये प्रशिक्षण 

ममिति मे बिफिक अनवाद प्रशिक्षण के संबंध में यह सिफारिश की 
है कि विधिक प्रकार का अनुवाद कार्य करने वाले अनवादका का म्मर 
मुधारने के लिये केन्द्रीय अनुवाद म्यूरी अथवा स्वयं विधि और न्याय 
मंत्रालय ( विधायी विभाग ) द्वारा हम संबंध में अपेभिन प्रशिक्षण की 
व्यवस्था की जाए तथा उनके लिये पुनश्चर्या की भी व्यवस्था की माए । 

यह सिफारिण स्वीकार कर ली गई है । विधि एव न्याय मंत्रालय 
का विधापी विभाग विधिक सामग्री का अनुवाद करने वाले जानवावकों 
के प्रणिनाग और पुनपचर्या प्रशिक्षण के लिये आवश्यक व्यवस्था करे । 

( 15) अनुवाद गुमण्चर्या प्रशिक्षण 

समिति ने अनुवादकों के पुनएपर्या प्रशिक्षण के संबंध में पिफारिश 
की है कि प्रशिक्षण तथा अनुभव प्राप्त अनुयायकों का ज्ञान तथा अनुवाद 
म्मर, बनाये रखने के लिये अनुवाव कार्य में लगे हुए कर्मचारियों को 
प्रथम प्रशिक्षण के पान माग्न बाद पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिलाया जाय । 

यह सिफारिण म्यीकार कर ली गई है । इस संबंध में गजभापा 
विभाग आवश्यक व्यवस्था करें । 
( 16 ) हिन्दी अधिकारियों नया उससे उपर के अधिकारियों के 

प्रशिक्षण की व्यवस्था 
समिति ने यह सिफारिश की है कि हिन्दी अधिकारियों तथा उनमें 
कार के स्तर के अधिकारियों पर निये उच्च कोटि के अनुवाद तथा 
अनुवाद की पुनरीक्षा के प्रशिक्षण की यथोचित एवं यथावश्यक व्यथा 
की जानी चाहिए , जिसपे सभी मंत्रालयों , विभागों , उपक्रमों , कार्यानगों 
आदि र मभी सरों पर एक अत्यंत पुशल , सुचाम एर्ष फर्मोग्नी अनबाद 
ज्यवस्था उपलब्ध हो सके । 


( 1 ) ममिति ने दावली निर्माण के गंगा में निम्नलिन 

मिफारिश की है । 
( i ) नार शब्दों के मानक पर्याय निश्चित करना 

दायली आयोग 1971) के बाद विभिन्न विषयों में प्रचलन में 
आए हजागे नए णमों के मानक पर्याय निश्चित करने का काम तत्काल 
अपने हाथ में ले और अपने शरद ग्रंशा को अपतन बनाने की दिशा में 
कायम उठाए । 
( ii ) शम्दानियों की आवधिक परीक्षा 

समय -समय पर हन णब्दावलियों की पुनरीक्षा की जानी चाहिए 
और अद्यतन बनाने के लिये इनमें विज्ञान की नई खोजी तथा अन्य 
परिमिथिमयों के अन्मार नई अभिव्यक्तियों के लिये उपयुकत नए णब्द 
जी , जान चाहिए । 

( 11 ) निर्माणाधीन शब्दावलियों के निर्माण कार्य में तेजी लाना 

विभिन्न विभागों की निर्माणाधीन शब्दार्यालयों के निर्माण के कार्य 
में नेमी लाई जाए ताकि यह कार्य 1988 तक पूरा कर लिया जाये । 


. 


(iii ) उच्चम्मरीग ममिति या गटन । 

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग र सदस्यो फेः का 
प्रधान नफाल भर लिया जाये तथा एक उच्च स्तरीय गिति का गान 
किया गाय गो गन्दावली निर्माण के क्षेत्र में मार्गदर्शन नरें । 

ये सिफागि रत्रीकार कर ली गई हैं । 

इनके संबंध मानब संसाधन विकास मनाना का शिक्षा विभाग 
अपेक्षित कार्रवाई करें । 


विधि शब्दावली की पुनर्गक्षा के संबंध में विधि और न्याय मंत्रालय 
के विधायी विभाग का गजभागा खार अपेक्षित कार्रवाई करे । 

( च ) मानक शदावली का प्रयोग . प्रचार -प्रसार गौर वितरण 
( 10) समिति ने मानक दावली के प्रयोग तथा उनके प्रचार . 

प्रगार पर बम दो हा निम्नलिखित मिफारिण की # 
( ) मानक निी पपायों का पयोग निश्चित करना 

माननः गचावनियों में विभिन्न अंग्रेजी शब्दों में निये जो हिटी 
पर्याय दिये गये है अथवा दिये जायेगे , उनका दी प्रयोग गनिश्चित किया 
जाए जिगमे गजभाषा का मानक प उभर कर आये । 
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( i ) दावनी सोना की ग्यापना 

विधि , विज्ञान , तकनीकी और मानविकी के क्षेत्र में निर्मिम गब्दावली 
का भविष्य में फमटर द्वारा नेपाल को यान में रखते हा दावली 
बैक मा निर्माण नुग्न्न कि ।। जाए । य ; कार्य वैज्ञानिक और तवामीना 
शब्दावली आयोग को मांगा जा मकना है । 

( xii ) विधि शब्यावली का न्यायालयों में वितरण 

विधायी विभाग बाग निमिन यिधि शब्दावली मा भरपुर उपयोग 
मगिभिवन करने के लिए एमका प्रनिया देश भर में फैल जैम न्यायालयों 
में भी , जहां हिन्दी का प्रयोग किए जाने की सम्भावना हो , नि शल्क अथवा 
कम मुल्य पर उपलब्ध रहनी चाहिए । 

( xiii ) विधि की पाठ्यपुस्तकों में विधि शब्दावली का प्रयोग 

हिन्दी माध्यम से विधि को शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की सुविधा 
के लिए पाठ्य पुस्तकों में भी , चाहे वे विधि पुस्तकों का अनुवाद हा अथथा 
हिन्दी में मलन . लिखी जाएं , प्राधिकृत गब्दावली का प्रयोग अपेक्षित 


(ii ) प्राध्यापप : नए काणालाओं का भापोना 
विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्राध्यापको के लिए दायनी कार्य गाला 
आयोजित की जाए ताकि उपयुक्त शब्दावली के प्रयोग में उनके नान या 
विस्तार हो और उसकी भाषायी क्षमता बन्न सर । 

( iii ) अखिल भारसी शब्दावली की पहचान 

अखिल भारतीय शब्दायनी की पहचान की माय और गभी आधार 
भृत शब्दों की मचियों तैयार कर अहिन्दी भाषी राज्यों में राज्य पुस्तया मंडला 
को भेजी जाएं और इन राज्यों में स्थित विद्वानों के सहयोग में णदायली 
कार्यशाला आगोजित की जाए । 

( iv ) शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित शब्द संग्रही का अनकलन 

शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित शब्द मंग्रहों के अन्कलन के लिए 
सभी राज्यो में उपयुक्त एमिया स्थापित की जाए ताकि हिन्दी तथा अन्य 
भारतीय भाषाओं में रचित विज्ञान एवं तकनीकी माहित्य में शब्दावली की 
अभीष्ट रूपना ग्थापित हो सके । 

( v ) अध्ययन- अध्यापन में मानक शब्दावलियों का प्रयोग 

शाब्दावली निर्माण में लो अभिकरण विपययार मुचियां विद्यालयां , 
विश्वविद्यालयो तथा प्राध्यापकों को भेजें और राज्यों में जाकर म्कलों 
और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के लिए गंगोष्टियों और कार्यशालाओ 
आदि का आयोजन करें , जिससे वे नवनिर्मित शब्दों मे परिषित हो सके 
और अध्ययन अध्यापन के दौरान उनका प्रयोग कर सकें । ग्रंथ अकादमियो 
तथा मरकारी प्रकाशन संस्थानों को भी हम और अधिकाधिक ध्यान देना 
होगा । 

( vi ) कार्यशालाओं में पारिभाषिक शब्दावली की जानकारी देना 
हिन्दी में काम करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों की सहायता के लिए 
आयोजित की जाने घाली कार्यशालाओं में पारिभाषिक शब्दावली की जान 
कारी अथण्य कराई जाए ताकि वे अपने रोजमर्रा के काम में उसका प्रयोग 
कर सके । 

( vii ) गानिक मथा तकनीकी विषयों पर हिन्दी मे पुम्मषः लेखन । 

मरकारी म्मर पर हिन्दी में वैज्ञानिक तथा सफनीकी विपयों पर अधि 
काधिक पुस्तके निखी जाए । इम क्षेत्र में निभी प्रकाशकों को भी प्रोमाहित 
किया जाए । इन पुस्तकों में प्रकाशन की एक पूर्व शर्त यह हो कि मनमें 
प्रामाणिक शब्दावली का प्रयोग किया जाए । 

( viii ) केन्द्रीय गरकार के कामकाज में मानक शब्दावली का प्रयोग 

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग नथा संबंधित मन्त्रालयी 
बाग निर्मिन यिधि , विज्ञान और तकनीकी शब्दावलियों का यन्द्रीय गरकार 
के कामकाज में . जिसमें कि आकाशवाणी व दर दर्शन का गमारण भी शामिल . 
है ममचिम प्रयोग किया जाए । 

( ix ) शाब्यालियों का पर्याप्त मंग्या में वितरण 

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग और विधायी विभाग 
के राजभाषा म्बर द्वारा प्रमाणित तथा अन्य मंत्रालयों द्वाग निर्धारित 
और प्रमाणित गमावलियां गभी कार्यालयों को आवश्यकतानमार पन 
संख्या में उपलब्ध वगई लाग । 
( x ) शिक्षा में संबंधित माम्थानो को शारदाग्नियो के बारे में विस्ता . में 

सूचना देना 
शिक्षा के क्षेत्र में मधित गम्थानों जैसे गप्द्रीय शौक्षिक अनुमधान 
और प्रशिक्षण परिषद , विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा विश्वविद्यालयों 
आदि को भी धर्तमान और भविष्य में निर्मित की जाने वाली शब्दावलियों 
के बारे में विस्मार में गूचना दी जाए और उनका आग्रह किया जाए . 
विभिन्न विषयो के लिए हिन्दी तथा विभिन्न भारतीय भाषाओं में पाटा 
मामग्री में उसका यथासम्भव म्यवहार निचित करे । इसी प्रकार 
का अनुरोध ग्रंप अकादभियो , सरकारी प्रशिक्षण मम्थानों तथा निजी 
प्रकाशको मे भो कि सकता है कि वे विभिन्न विषयों पर अपने प्रकाशनों 
में इन णनावलियों का भी यथासम्भव प्रयोग करें । 


( xiv ) विशि भदायनी का वितरण 

विधायी विभाग विधि शब्दावली को अनेकानेक प्रतियां छपवाकर 
एमके वितरण की व्यवस्था करें , निममे फि उसका प्रयोग तथा भाषा में 
एकरूपता सुनिश्चित की जा सके । । 

गर्यक्स मभी मिफारिण स्वीकार कर ली गई है । 

मानक शब्दावनी का प्रयोग सरकारी कार्यालयों में सुनिश्चित करने 
के लिए राजभाषा विभाग ने पहले ही आदेश जारी किए हाए हैं जिसका 
अनुपालन मंत्रालयों/विभागों आदि द्वारा मुनिश्चित किया जाए । उपरोयन 

( vi ) बारे भी निष्ण रामभाषा विभाग द्वारा दिए जा । 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग द्वारा विकसित मानक 
शब्दावली के प्रचार प्रसार और शिक्षा के क्षेत्र तथा पुस्तक प्रकाशन में 
उमके प्रयोग , शब्बायली बैंक की स्थापना के लिए सिफारिशों में उलिखित 
कार्रवाई शिक्षा विभाग करे । 

हमी प्रकार विधि शब्दावली के संबंध में अपेक्षित कार्रवाई विधि और 
न्याय मंत्रालय का रामभाषा प्रण्ड करें । 

( छ ) मुल प्रपण 
( 20 ) ममिति का यह विचार है कि हिन्दी में मूल प्रारूपण किया जाना 

चाहिए । इस संबंध में ममिति ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं : - - 
(i ) विधि में क्षेत्र में मुल प्रारूपण हिन्दी में किया जाए नाफि हिन्दी 
में बनी विधियों का निर्वाचन कर निर्णय हिन्दी में लिन्ने जा । । 

( ii ) भविष्य में ना कोड मैनुअलों आदि का मजन मुग्न सप हिन्दी 
में किया जाए । 

ये सभी सिफारिशें सिडान्त रूप में स्वीकार कर ली गई है । यद्यपि अभी 
इन पर पूरी तरह अमल करना गंभव नहीं होगा फिर भी शसके लिए, यथा 
मंभव प्रयाम किया जाना चाहिए । 

विधि के क्षेत्र में मल प्रामपण के बारे विधायी विभाग आवण्यफ 
कारवाई करे । 

जहां तक कोड़ों , मैणुमलों का मजन मल रूप में हिन्दी में किए जाने का 
मंबंध है, राजभाषा विभाग इस संबंध में सभी मंत्रालयों/विभागों प्राधि को 
आवश्यक निर्देश जारी करे । 
( ज ) शिक्षा के क्षेत्र में मंधित अन्य सिफारिश 

( 21 ) समिति ने विश्व की अन्य भाषाओं में उपलब्ध ज्ञान-विज्ञान 
के हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद की आवश्यकता पर बल 

से हुए यह सिफारिश की है कि देश के प्रयतन विकास के लिए उन्नत 
वेणों की भाषा में प्रकाशित होने वाले शान-विज्ञान का प्रावधपकनामुसार 
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हिन्दी और अन्य भारतीय भाषामों में सीधे और अविलम्ब अनुवाद होना 
चाहिए, जिसके लिए एक नया संगठन स्थापित किया जाए । 

सिफारिश इस संशोधन में मात्र स्वीकार कर ली गई है कि मानव 
संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग द्वारा यह कार्य अपने अधीम 
वर्तमान संगठनों के माध्यम से उन्हें अावश्यकतानमार सुबल बनाकर 
कराया जाए । 

तदनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय का शिक्षा विभाग इम 
संबंध में अपेक्षित कार्रवाई करे । 
( 22) ज्ञान -विज्ञान के प्रचार -प्रसार के लिए संदर्भ ग्रंथों और संपूरक 
माहित्य का सृजन 

समिति ने ज्ञान -विज्ञान के श्रेष्ठतम माहित्य को छाम्न -वर्ग और ग्राम 
प्रायमी तक पहुंचने की सिफारिश करते हुए कहा है कि इस प्रयोजन 
के लिए प्रावश्यकतानुसार विभिन्न वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों की 
शब्दावली , परिभाषा कोश , विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तके , संदर्भ ग्रंथ और 
संपूरक साहित्य का सजन किया जाए तथा हिन्दी में उपलब्ध वैज्ञानिक 
और तकनोको ज्ञान का प्रयोग शिक्षा तथा प्रशासन के कार्यो में किया 
जाए : 
मिफारिण स्वीकार कर ली गई है । मानव संसाधन विकास मंत्रालय 
का शिक्षा विभाग द्वारा अपेक्षित कार्रवाई की जाए । 
( 23) हिन्दी में प्रकाशित वैज्ञानिक और तकनीकी माप्तिस्य का व्यापक 

प्रचार 
समिति में हिन्दी में प्रकाशित वैज्ञानिक एवं तकनीकी साहित्य के बारे 
में यह सिफारिश की है कि हिन्दी में प्रकाणित वैज्ञानिक एवं तकनीकी 
भाहित्य का नयापक प्रचार किया जाए और इस कार्य को भेजी में मागे 
बढ़ाया जाए । 

सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । मानय मंसाधन विकास 
शिक्षा विभाग इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई करें । 
( 24 ) उच्च शिक्षा में शिक्षण का माध्यम 
समिति ने यह सिफारिश की है कि उच्न शिक्षा में शिक्षण का माध्यम 
अंग्रेजी के अतिरिक्स हिन्दी सथा अन्य भारतीय भाषाओं को भी बन । 
दिया जाए । 

सिफारिषा भिखांत रूप में स्वीकार कर ली गई है । इस संबंध ग 
मा माधन विकास मंत्रालय का शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य एवं परियार 
कस्य। ण यिशाग, भारतीय छुषि प्रानगंधान एवं शिक्षा विभाग यावश्यक. 
कारवाई करें । 
( 27) संदर्भ पोर राहायक साहित्य का निमा 

मिति ने सिफारिश की है कि केन्य सरकार में विभिन्न कार्यालय । 
मनुवाई व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए णननावलियों के अतिरिकत 
अन्न प्रकार के संदर्भ तथा महाया गाहित्य के निर्माण की प्रक्रिया जारी: 
रसनी चाहिए । इसके लिए प्रायश्यकतानुभार दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन 
योजनाएं तैयार की जानी चाहिए । इस प्रयोजनार्थ निगो गणानो को भी 

माहित किया जाना चाहिए । ऐसे साहित्य का मर्भाचत रूप 
नयाय 

निधारा प्रयोग भी होना चाहिए : 
लिमारिश स्वीकार कर ली गई है । सभाप: बिगहर बार ग 
अपेक्षित अनुदेश जारी करें । । 
( ) बिधि के क्षेत्र से संबंधित अन्य सिफारिश 
( 28 ) फानन के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं की प्रगति 

समिति में सिफारिश की है कि कान्दार गरकार राज्य सरकारों के 
माय विचार-विमर्श करके हिन्दी और अन्य भारतीय भाषामा को कानम 
में क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने के लिए एक समन्वित योजना बनाए । 
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सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । विधायी विभाग इस संबंध 
में अपेक्षित कार्रवाई करे । 
127 ) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र द्वारा संसदीय अधिनियमों के अधीन 
बमाए गए नियमो का हिन्दी पाट 

समिति ने कहा है कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र द्वारा संमवीय अधि 
नियमों के अधीन बनाए गए नियमों का हिन्दी पाठ तैयार करने में 
लिए विधायी विमाग के राजभाषा खण्ड में व्यवस्था नहीं की गई है 
पौर सिफारिश की है कि हमके लिए ममुचित व्यवस्था कराई जारी 
चाहिए । 
___ यह पयिस्य दिल्ली प्रशासन का है । आवश्यक कार्रवाई के लिए इसे दिल्ली 
संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन को भेज दिया जाए । 
( अ ) अनुवाद की भाषा का स्वरूप । 
( 28 ) समिति ने अनुवाद की भाषा के स्वाद में मुंबंध में यह सिफारिश 
की है कि अनुवाद व्यवस्था में निश्चित रूप में भाषा के पो स्पा को प्रताया 
जान। भारत की अवमता तथा एफ1 के इन में हैं जिसका प्रावधान संविधान 
के अनच्छेद 351 में किया गया है : 

यह मिफारिण स्वीकार कर न गई है । राजभाषा विभाग द्वारा इस संबंध 
म मभी मंत्रालयों/विभागों प्रादि को प्रावश्यक निर्देश जारी किए जाएं । 
( ट ) राजभाषा अधिनियम और राजभाषा मियम अनुपालन न करने के दोषी 

अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई 
( 29 ) राजभाषा नियम , 1976 के नियम 12 के अनुसार केन्द्रीय सरकार 
के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह दायित्व है कि - - 
जब राजमाषा अधिनियम और गजमापा निमा के उपबंधों का मचित रूप 
में अनुपालन सुनिश्चित कर । पशि विभागाधनों द्वारा पका अनु 
पालन नहीं किया जा रहा है । । गमन न पर मार दिया है कि नकार 
दम दिशा में आवश्यक कदम उठाए और दोपो अधिकारियों के विरुद्ध 
कठोर कार्रवाई करे । 

यह पिकारिणा स संशोधित रूप म स्वाहार की गई है कि राजमाषा 
का कार्यान्वयन प्रेरणा और प्रोत्सा से किया जाए, पर माथ ही नियमों और 
और प्रादेशों आदि के अनुमानन गे दाना घरमा जाए । राजमाषा विभाग 
ने इस संबंध में प्रावश्यक निर्देश जारी किया है । मशालय /विभोंगों मादि द्वारा 
उनका अनुपालन किया जाए । 
१८ ) मान की पक्षा के लिा, प्रताड़ना : 
( 30 ) * मागेविभागी , जिनका उल्लेख प्रतिवेदन में पैरा 
11. I. मि . या या समिति को अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं कराई 
जिम पर भिति में अप्रसन्नता व्यक्त करत हा कहा है कि उन्होंने निर्धा 
रित नारी अमेअित सुचना न भेज कर गमिमि की उपेक्षा की है । 

माने कि उन्हें प्रताडि चा " मा गमन अधिकारियों के विमान 
नाही कारवाई की । इसके अलावा यह भी गुनिश्चित किया जाए किसी 
प्रमार , शिपिलता न बरती जा । 

गलम विभाग मामति का सिफारिश अपार ययाचित कारलाई 
र र क लिए संरचित मानयो/विमा को नि जारी करे । 

( 137, सरकारी is frन सिफार 
11) माय अधिकारियों को राज्य को राजभाषा में प्रशिक्षण 

समिति गमिफाश है विः न्यायिक अधिकारियों के पद के 
लिए नित लोगों का चयन किया जाता है उन्हें राज्य की राजभाषा में 
प्रशिक्षणा भया । निर निर्णय आदि अपने राज्य की राजभाषा में 
द सके । विधि शम्शवली का उन्हें शान कराने के निाः कायशालाए 
आयोजित की जाए तथा अपर जिला न्यायाधीश और जिला न्यायाधीश 
जमे बरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों को राज्य की राजभाप में काम करने 


58 


मारत का राजपव. जनवरी 21, 1989 ( माघ 1, 1910 ) 


( भाग I -- -मण्ड 1 


मादेश 
प्रादेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों 
और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासकों , प्रधान मंत्री का कार्यालय , राष्ट्रपति 
मनिषालय , मनिमाडल सचिवालय , संसवीय कार्य मंत्रालय , लोक ममा 
सचिवालय , राज्य सभा सचिवालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार 
महालेखा परीक्षक , फेन्द्रीय राजस्व , मेवोप राजभाषा समिति पौर भारत 
गरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजो जाए । 

यह भी प्रादेश दिया जाता है कि संकल्प को मयं माधारण की 
जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए । 

बी० पाम गुप्ता , निदेशक 


के लिए सक्षम बनाने के लिए कार्यशाल. ओं की व्यवस्था की जाए जिसमे 
वे अपना काम गज्य की भाषा में कर सके । 

हम सिफारिश का संबंध राज्य सरकारों से है । यह सिफारिश उन्हें 
आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाए । 
( 32 ) अधिवक्तामों द्वारा न्यायालयों में राज्य की राजभाषा में काम करना 

समिति ने सिफारिश की है कि राज्यों को चाहिए कि वे अपने विधि 
अधिकारियों और अधिवक्ताओं को ये निर्देश दें कि वे न्यायालयों में जा 
तक हो मके केबल राज्य की राजभाषा में ही बहम करें ताकि बाद में 
चलकर सरकारी काम राज्य की राजभाषा में हो सके । ये भी अनिवार्य 
कर दिया जाए कि याचिकाओं प्रादि में विधि शब्दावली का ही प्रयोग 
हो तथा राज्य सरकारें शपथ पत्र, वैध पक्ष और लिखित कथन केवल 
अपने राज्य की राजभाषा में ही प्रस्तुत करें जिसे अन्तोगत्वा ये कार्य 
पूरा -पूरा राज्य की राजभाषा में हो सके । 

पम मिफारिश का मंबंध राज्य सरकारों से है । यह सिफारिण उम 
प्रापस्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाए । 
( 33 ) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निर्णय प्रादि गज्य की भाषा में 
पारित करना 

समिसि मे सिफारिश की है कि अधीनस्थ स्यायालयों के लिए यह 
अनिवार्य कर दिया जाए कि वे अपने निर्णय , बिक्री और आदेश अपने 
राज्य की भाषा में पारित करे । 

इस सिफारिश का मंयंत्र राज्य मरकारों में है । यह सिफारिश उम्ह 
आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाए । 
( 34 ) समिति की निम्नलिखित सिफारिशें अभी विचाराधीन है । 
उन पर निर्णय गाव में सूचित किया जाएगा । 
( 1 ) ममिति के प्रतिवेदन के पैग 14. 4. 4 में की गई राजभाषा 

अधिनियम 1963 की धारा 7 में संशोधन का प्रस्तान । 
( 2 ) समिति के प्रतिवेदन के पग 14 - 4 - 7 में उच्चतम न्यायालय 

की कार्रवाइयों के लिए हिन्धी के विकल्प की व्यवस्था बारे 
सिफारिश 

মান্না 
भावेन पिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार 
के सभी मनालयों/विभागों , राष्ट्रपति के सचिवालय , मंत्रिमंडल सचिवालय , 
प्रधानमंत्री कार्यालय , योजना प्रायोग , नियंत्रक और महालेखा परीक्षक , 
लोकसभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए : - - 


मानव संसाधन विकास मंत्रालय 
( महिला एषे बाल विकास विभाग ) 
नई दिल्ली, दिनांक 22 दिसम्बर , 1988 

संकल्प 
सं० 1 - 1/ 88-सी० बल्यू - - राष्ट्रीय बाल मीति संकल्प दिनांक 22 
अगस्त , 1974 के उपबन्धों के अनुसरण में , मम्मों की आवश्यकतामों को 
पूरा करने हेतु सेवाओं का आयोजन और पुनर्विलोपन तथा समन्वय करने 
के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक केन्द्र और मंच प्रदान करने के लिए प्रधानमती 
की अध्यक्षता में 3 दिसम्बर , 1974 को एक राष्ट्रीय बाल बोर्ड की 
स्थापना की गई थी । 

2 . राष्ट्रीय बाल बोर्ड का 27 मई, 1988 को पुनर्गठन किया गया 


2 


था । 


सवस्म 


सदस्य 


यह भी मावेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण के 
सूचनार्म भारत के , राणपत्र में प्रकाशित किया जाय । 

शम्भु पयास , संवक्त सचिव 


3. राष्ट्रीय बाल बोर्ड के पुनर्गठन संबंधी पूर्ववर्ती आदेश संकल्प सभा 
1 -1 / 86-सी० उम्ल्यू . दिनांक 27 मई, 1988 के अनुक्रम में , राष्ट्रपति 
राष्ट्रीय बाल बोर्ड का कार्यकाल 28 मई, 1989 सक बढ़ाते है । बोर्ड का 
गठन अब निम्न प्रकार होगा : 
1. प्रधानमंत्री . 

. . सभापनि 
2. मानव संसाधन विकास मंत्री . . सदस्य 
3. वित्त मंत्री . 

. . सवस्य 
4. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री 
5. श्रम मंत्री . 
6. शिक्षा तथा संस्कृति राज्य मंत्री . . सवस्य 
7 . कल्याण राज्य मंत्री . . . सदस्य 
१ . यूवा कार्यक्रम, खेल तथा महिला एवं बाल 

विकास राज्य मंत्री . . सवस्य 
9 . उपाध्यक्ष मोगना बायोग . . सबस्य 
10. 19 - बाल कल्याण कामभव रखने वाले 10 में 

सरकारी सदस्य . . . 
10. अध्यक्ष 

. सदस्य 
रशियन एकजनी याफशियाट्रिक्स फैलाश 

वर्शन, कमेगविज , बम्बई। 
11. अध्यक्ष . . 

. सवस्य 
भारतीय बाल कल्याण परिषद 4-चीन 

दयाल उपाध्याय मार्ग, दिल्ली । 
12. श्रीमती सारा अलीग . . सदस्य 

आर- 8, हौज खास , नई दिल्ली - 101 
13. डा०सी० गोपालन . 

गायरेक्टर जनरल,न्यूटरीमान फानन 
आफ इण्डिया बी -37, गुलमोहर पार्क , नई 
दिल्ली - 491 


इस्पात और खान मंत्रालय 

( पान विभाग ) 
मई विस्ली, दिनांक 23 दिसम्बर 1988 

संकल्प 
सं०६०- 11017/ 5/ 88 हिंदी ( . ) - खाम विभाग की हिंदी सलाहकार 
समिति फे गटन से संबंधित इस्पात और खान मंत्रालय ( बान विभाग ) 
के दिनांक 31 10 1988 के समसंख्यक संकल्प में एतारा, निम्न 
लिपित माणिक संशोधन किया जाता है :- - 

"गैर- सरकारी सदस्य " सूची में क्रम संख्या 2 पर उल्लिचित 
श्री पूरन चन्द्र सहाय , सांसद ( लोक सभा ) का नाम श्री पूरम पन्न , 
सांसद, ( लोक सभा ) पढ़ा जाए " । 


भाग 1 - खण्ड 1 ] 


भारत का 


राजपत्र , जनवरी 21 , 1989 ( माघ 1, 1010 ) 
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. 


सदस्य 


मवस्य 


मदस्य 


14. डा० बी०एन० दहन 

हैड, यूमन : यूट्रीशन यूनिट , अखिल भारतीय 

आयुविज्ञान मंग्यान . नई दिल्ली । 
15. श्री हरि डांग 

. . मवस्य 
प्रिंसिपल , आमा पटिलक स्कन्न नई दिल्ली । 
16. फायर फलैपिठो फोनपिका नेह मदन अाकाला 

अंधेरी ईस्ट , बम्बई । 
17. श्रीमती बहाबुद्दीन अहमद 

अध्यक्ष , 
भारतीय ग्रामीण महिला मंघ पाम परिगम , 

हुमाय नगर , हैदराबाद । 
18. श्रीमती शोभना राणा ! 

. मरस्य 
798, भण्डारकर इण्डस्टीट्यूट रोड़ , कान 

जीमखाना, पुणे , महाराष्ट । 
19. पाक जोगगजे 

समान कार्य विभाग दिल्ली यनिर्वासटी , 

दिल्ली - 7 
20 - 25 राज्य सरकारी के बाल कल्याण के कार्य से संबंधित ए . मंत्री 
20. बाल कल्याण के कार्यभारी मंत्री, मेघालय . मवस्य 
21. बाल कल्याण के कार्यभारी मंत्री, उड़ीसा . मवस्य 
22. बाल कल्याण के कार्यभारी मंत्री, हिमाचल प्रवेण सदस्य 
23. बाल कल्याण के कार्यभारी मंत्री, मध्य प्रदेश सदस्य 
24. बाल कल्याण के कार्यभारी मंत्री, कर्माटक . सवस्य 

25. बाल कल्याण के कार्यभारी मंत्री, महाराष्ट्र . मयस्य 
28- 27 लोकसभा के दो सदस्य 
26. श्रीमतीकिशोरी मिन्हा 

बोरिंग रोड़, पटना बिहार । 
27. श्री एन ० सोन्द्राराजम 

सदस्य 
उपाधुर, डाकसाना विधू नगर, कामरण 

जिला, तमिलमा । 
28. राज्य सभा का एक मदस्य 

28. श्री ए० के ० एंटोनी 
के०पी०सी०सी० ( आई० ) आफिम । 

नभवनम् जकशन,त्रिवेन्द्रम । 
29. अध्यक्षा 

. सघस्य 
केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड जीवन बीप 

बिल्डिग , संसव मार्ग, नईदिल्ली । 
30. निवेशक . 

. . सवस्य । 
राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान : 
31. सचिष 

. सदस्य सचिव 
महिला एवं बाल विकास विभाग 
4. भोई के कार्य निम्नलिखित होंमेंः 
( 1 ) मण्यो के कल्याण कार्यों से संबंधित कार्यक्रमो के कार्यान्वयन 

का नियोजन और पुनरीक्षण करना । 
( 2 ) मच्चों के कल्याण से सम्बन्धित कार्यक्रमों 

के कार्यान्वयन में नागविभिन्न सरकारी 
और गैर सरकारी एजेंसियों द्वारा किए 
गए प्रयरनों का समन्वय और एकीकरण 
करना । 


( 3) वर्तमान सेवाओं में अन्तरालों का पता 

लगाने तथा उन अंसरालों को दूर करने 

के लिए उपाय का सुझाव देना । 
( 1 ) विभिन्न कार्यक्रमों को दी गई प्राथमिक 

नाओं में यदि कोई परिवर्तन आवश्यक हो 

तो उन के बारे में समय- समय पर मुभाव देना । 
( 5 ) बज्यो के कल्याण के कार्य के प्रति राष्ट्र 

की बचनबद्धता के प्रतीत के रूप में उन्न 
अधिकार प्राप्त राष्ट्रीय निकाय के रूप 

में कार्य करना । 
5 बोर्ड को एक म्याई ममिति होगी जिसके निम्नलिखित मदम्य होंगे : 
1 . युवा कार्यक्रम, खेल तथा महिला एवं बाल विकास 

राज्य मन्त्री . . . अध्यक्ष 
2. वित्त राज्य मंत्री . . . सवस्य 
3 , बाल कल्याण के कार्यभारी सवस्य योजना आयोग सदस्य 
1 , स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण उप मंत्रा , सदस्य 
5 . बाल कल्याण के कार्यभारी मंत्री, केरल . सदस्य 
6. अतिरिक्त सचिव (स्कूल शिक्षा ) (शिक्षा विभाग ) सदस्य 
7. अतिरिक्त सचिव और परिवार कल्याण 

कमिश्नर स्वारस्य तथा परिवार कल्याण 

मंत्रालय . . . सदस्य 
5 . अध्यक्षा, फेन्द्रीय ममाम कल्याण बोर्ड . मरस्य 
१. निदेशक , राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास 
संस्थान 

. . सवस्य 
10, अध्यक्ष , भारतीय बाल कल्याण परिषद् मवस्य 
11 . मचिय , महिला एवं बाल विकास विभाग , 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय । 
पूर्वी संकल्प सं . 1- 1 / 81-पी० सम्पू० दिमांक 27 मई, 
1998 में उल्लिखित अन्य शतं यथावत ही है । 

आदेश 
मावेश किया आता है कि यह संकल्प जनसाधारण की जानकारी के 
लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए । 

के० आर० गुगोपाल , संयुक्त सङ्गिक 


सदस्य 


कृषि मंत्रालय 
( कृषि पौर सहकारिता विभाग ) 
नई दिल्ली , दिनांक 20 दिसम्बर 1988 

संकम 
सं0 1 - 14/ 87-एल . सी० टी० - -इस मंत्रालय के समसंख्यक संकल्प 
दिनांक 30 3 1988 के क्रम में यह निषय किया गया है कि पोों 
को देसी मस्लों का संवर्धन करने हेतु उपाय सुझाने के लिए गठित विशेष 
सलाहकार समिति के अवधि काल को 6 मास अर्याल 38 - 3 - 1989 
नक बढ़ा दिया जाए । 

मावेश 
प्रवेश दिया जाता है कि संकल्प की एक - एक प्रति सभी राज्य 
सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों , भारत सरकार के सभी संबंधित मंबालरों। 
विभागों , मंत्रिम सावधालय, राष्ट्रपति विद्यालय, प्रधान मंत्री कार्यालय , 
लोक समा मार, पोजना प्रायोग , भारत के नियम और महालेषा 
परीक्षक , महालेखापाल और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को परिवासिल 
की जाए । 
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भारत का राजपत्र , जनवरी 21, 1089 ( माष 1, 1910 ) 


[ भाग [ - - खण्ड 1 


यह आवेश भी दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचना रे 
भारत के राजपन्न में प्रकाशित किया जाए । 

एप . पी . गिरी, अपर मधिव 


के उपयोग के लिए उपस्कर: ( विनिर्माण ) द्वारा आयाम संबंधी विशेष समिति 
द्वारा उपस्करों के संबंध में सिफारिशकुन आयात लाइसेंसों को , जहा 
पहयोगी समझौता पूरक मदों के आयात के पक्ष में हो , म्यीकृति देना 
जारी रखेगा । 


सूचना और प्रसारण मंत्रालय 
नई दिल्ली , दिनांक 20 दिसम्बर, 1988 

संसल्प 
सं0 401/ 17/ 86-टी०वी० इस मंत्रालय के संकल्प संख्या 1401/ 
77186-टी० बी०( 1 ) दिनांक 28 सितम्बर, 1987 के आंशिक आशोधन 
में , भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि दूरदर्शन / आकशवाणी द्वारा 
सीधे मायास के लिए , सचिव ( सूचना और प्रसारण ) की अध्यक्षता में 
विशेष समिति द्वारा स्वीकृत, उपस्करों की खरीद के प्रस्तावों को आयाम 
और निर्यात के मुख्य नियंत्रक की अध्यक्षतावाली समिति को नहीं भेजा 
जाना चाहिये क्योकि उक्त दोनों माध्यमों द्वारा वर्ष 1988- 91 के लिए 
आयात और निर्याप्त की निर्धारित मीप्ति के प्रावधानों के अभसार इम्हे 
खुले सामान्य लाइसेंस ( ओ० जी० एल० ) के आधार पर आयात किया 
जा सकता है । तथापि , आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक की 
अध्यक्षता वाली समिति के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों दूरवर्शन / आकाशवाणी 


2 तथापि , उन उपस्करी के संबंध में जो विशेष समिति द्वारा स्वदेशी 
निर्णीत किये जाते हैं, इस मंत्रालय के समसंख्यक सफला दिनांक 28 सितम्बर 
1987 में किये गये उपबंध के अनुसार अनुपूरक लाइसेसिंग समिति 
को उषित आयेवन करना जारी रहेगा ताकि चरणवन विनिर्माण कार्यक्रमी 
( पी० एम० पी० एस० ) की जांच, अनुमोदन नया नियमित रूप से 
मामिटर किया जाता रहे । 

आवश 
आदेश दिया जाता है कि इस संकल की प्रति सभी संबंधितों को भेजी 
गाए । 
___ यह भी आदेश दिया जाता है दि . ३ग सकल्प का सर्वसाधारण की 
जानकारी के लिए भारत के गजपत्र में प्रकशित किया जाए । 

० च • गिम्हा , संयुक्त सचिव 


Reserve Police Force pickets , Shri Arora moved fronz 
picket to picket and personally briefed the men about the 
tactics and strategy cmphasising the necessity of ensuring 
that no innocent lives were lost ils n result of firing by the 
Security Forces . He played a very important role in the 
Operation which led to the clearince of Golden Temple of 
several hard - core terrorists . 

In this incident, Shri Suresh Aromil , Senior Superintendent 
of Police , displayed conspicuous gallanty, courage and devo 
tion to duty of a high order . 


This award is nude for gullantıy uuder rula 4 ( i ) of the 
rulcs governing the award of the Police Medal and conge 
quently carTics with it the special allow .ince admissible under 
rules, with effect from the 9th May, 1988. 


PRESIDENT S SECRETARIAT 

New Delhi , the 11th January 1989 
No. 1 - Pres / 89 . - The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of 
the Punjab Police : 
Name and rank of the officer 

Shri Suresh Arora , 
Senior Superintendent of Police , 

Amritsar , 
Stuteniunt of services for which the decoration has been 

awarded 
On the 9th May , 1988 , at about 12 . 30 0 ,01.. information 
W48 received in the Central Reserve Police Force Control 
Room through Central Reserve Police Force posted outside 
Golden Temple Complex that terrorists were constructing : 
brick wall Outside the complex behind the Prasad Poiot . 
This was part of fortification which would have given a 
definite tactical advantage to the terrorists over the Central 
Reserve Police Force picket (Manobarial Building ) opposite 
Prasad Point . On receipt of this information, Shri S . S . 
Virk , Deputy Inspector General, Central Reserve Police 
Forco , alongwith other staff including Shri Suresh Arora , 
Senior Superintendent of Police and Shri Baldev Singh , Supe 
rintendent of Polce ( City ) , Amritsar , reached the site and 
found an objectionable construction in progress . When the 
efforts to suspend this construction fuiled , the Police and 
Central Reserve Police Force Jawans weic ordered to deino 
lisb the wall. Ay soon as they started the demolition work 
The icrioristy from inside the Golden Temple Complex open 
ed fire with automatic weapons without giving any warning 
to Police party to take cover . Shri S . S . Virk , Deputy 
inspector Gencral, was seriously injured in lois jaw as it 
Teguit of firing . Shri Suresh Arora , Senior Superintendent 
of Police , und Shri Balcev Singh , Superintendent of Police , 
who were standing next to Shri Virk , immedlately covered 
Shi Virk and opened lire tovvards the terrorists . Similarly 
Uther Police personnel including Shri Baldev Singh , Superin 
terdent of Police , started firing towards terrorists to give 
ÇOVC : 10 Shri Suresh Arora to enable him to cvacuate Shri 
Virk io il rifer place from the junge of terrorists fire . Shri 
4roiu acted with remarkable courage and moved Shri Virk 
froni "Pruisal Point by tactically changing luis position and 
continously firing towards the terroristy . By then the attack 
from the terrorists side turned into a full - fledged attack on 
Ceutral Reserve Police Force pickcts from various fortificd 
positions inside the Golden Temple Complex . Shri Arorn 
borrowed a scooter from a civilian and drove Shri Virk to 
GTB Hospital. This daring act of Shri Arora kaved the 
life of Shri Virk , After leaving Shri Virk in the Fmergency 
Ward of the hospital, Shri Arora returned to Golden Temple 
Complex and organised the retuliatory action by the Central 


No. 2 - Pres / 89 . - Thi Picnident is pleased to award the 
Police Medal for gallantiy to the undermentioned officer of 
the Central Reserve Police Force - . 
Name and rank of 1hr offic s 

Shri Hoshiar Şingh , 
Sub-Inspector No. 620130850, 
1st Battalion , 
Central Reserve Police Force , 

Amritsar . 
Statemrit of services for which is receivitiunt luas beer! 

___ uncil 
On the 4th May , 1987 , all about 150 90013 , whưii Sub 
Juspector Hoshiar Singh alongwili i Loos of Centra ! 
Reserve Police Force went to kille ! :2 in the out - skirt 
of Amritsar lor patrolling duty , Jin 

inlormed Liye 
civilian that five youths had loole ni shon - .0cpert Guru 
Tegu Bahadur Nagar at pistol porit . Tulmeliutely rushed 
towards the shop . On seeing the Halili porly , the susp . cted 
extremists tricd to flee away . Ari Hoxhur Singh chalenged 
them to stop and started chiari La Culp !! . The terrorists . 
while running fired at the polic : "", ris a result of which 
one Constable will h : la hii in " 19 , 1 ] dowo Sub 
Inspector Hoshiar Singht in :pad . .. p . : thic tic iron ) 
Lig 9 aim pistol on the citron .i ii . oii Calcunsts 
sustained bullet injury or his ilcek vd cl down . He was 
later identified as Bhupender Sin !. } r- nuititig extre 
mists managed to escape uticluc thu rover of darkness towards 
Guru Tegh Bahadur Narır . Allow eviteuting the injured 
Constable and the extremists to Civil Hospital, Amritsar , the 
party chaacd the extremists and re : chid Indral Colony wheat 
field near Kot Khalsa . Shri Hoshiar Singh fired with a Very 
Tight Pistol ind in the light Saw four extremists hiding in 
1hc whcat field . He again tired with 20ther Very Light 
Pistol and chollenged the exirentists: Tu stop hit they started 
firing on the Police poity . Tbe police arty returned the firt 
and the firing continued for a hei 30 minutes. When the 
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firing stopped , Shri Hoshiar Singh and party searched the 
area with the torch light and found two dead hodies . The 
remaining two extremists escaped under the cover of darkness, 

In this incident, Shui Hoshiar Singh , Sul - aspector of 
Police , displayed conspicuous gallantry , courage and devotion 
to duty of a high order . 

This award is made for gallantry under rule 4 ( i ) of the 
rules governing the award of the Police Medal and conse 
quently carries with it the special allowance admissible under 
rulc 5 , with effect from the 4th May , 1987. 


The vehicle carrying the Officer Commanding and escort, In 
cluding Shri Ram Kishna Hooda and Shri Anil Kumar, was 
leturning from C Company located at Marimogha to tho 
F * Company headquarters , Bhikhiyind . At about 2150 
hours while the vehicle approached the road -junction and 
slowed down to negotiate the turning towards right, terroristy 
numbering about eight to ten , who had taken position behind 
the elephant grass on the left side of the road , suddenly 
opened fire with AK - 47 Chincse Assault Rifles and injured 
all the police personnel in the vehicle . In spite of serious 
bullet injuries the police personnel jumped out of the vehicle 
and took position in Paddy field and fred on the terrosists . 
Without caring for the four bullet injuries on his right knce , 
Constable Anil Kumar fired 27 rounds from his 7 .62 mm 
SLR rapidly and repulsed the attack of the torrorists. 

Constable Ram Kishna Hooda also got bullet injuries on 
his right hand . Although he was seriously injured , without 
losing his nerves, he reurned the fire and thus repulsed the 
attack of the terroriste . The terrorists eventhough equipped 
with superior weapons started fleeing due to the timely action 
of Shri Ram Kishna Hooda and Shri Anil Kumar, 


No. 3 - Pres / 89, — The President is plensed to Award the 
Polico Modal for gallantry to the undermentioned officer of 
the Bihar Police : 
Name and rank of the officer 

Shri Sureshwar Nath Mallick , 
Sub -Inspector of Police , 
Police Station Bachwera , 
District Begusarai, 
Bihar. 


All the injured personnel were rushed to a nearest Civil 
Hospital at Bhikhiwind , whero one Deputy Superintendent of 
Police and a Constable (Driver ) were declared dead . The 
other injured personnel were further evacuated to S . G . T . B . 
Hospital ,Amritsar and on reaching there another Constable 
was also declared dead. Shri Anil Kumar and Shri Ram 
Kishna Hooda alongwith others were admitted in the Hospital 
for treatment. 

In this encounter , Shri Ram Kishna Hooda , Constable and 
Shri Anil Kumar , Constable , displayed conspicuous gallantry , 
courage and devotion to duty of a high order. 


These awards are made for gallantry under rule 4 ( 1 ) of tho 
rules governing the award of the Police Medal and conse 
quently carries with it the special allowance admissible under 
rule 5 , with effect from the 7th September, 1987. 


S . NILAKANTAN 

Director 


Statement of services for which the decoration las heen 

awarded 
On the 17th June , 1987, at about 5 . 30 PM , Sub - Inspector 
Sureshwar Nath Mallick of Bachwara Police Station received 
information that a gang of notorious armed criminals was 
planning to commit road dacoity at the south of Balan river 
near Rudauli village, Shri Mallick , alongwith four armed 
Homo Guards , rushed to the spot and noticed the criminals 
gang sitting in the mapgo orchard . After assessing the situ 
ation , he cautioned his men and proceeded graduully towards 
the direction in a crawling position when he saw about 5 - 6 
persons rushing towards eastera side of the mango orchard . 
Ho challenged them to surrender but the desperadoes replied 
with indiscriminate firing on the police party . Shri Mallick . 
Asked his men to take position and return the fire . Firing 
from both sides continued . Shri Mallick sustained injuries 
on his left forehead , neck , both fore - arms and abdomen . He 
did not lose heart and remained stead - fast , undeterred and 
unnerved . Without caring for his injuries, he moved to 
wards the criminals and fired two rounds from his service 
revolver . Sbri Mallick algo inspired his men to face the 
difficult situation gallantry . The police party kept on firing 
at the criminals . At last , one criminal fell down in the 
mango orchard ; following this other members of the gang 
took to thcir heels. The dead criminal was later identified 
24 Kari Paswan of Begusarai District, who was involved in 
a number of criminal cases of Begusarai and Samastipur 
Districts. 

In this incident, Shri Sureshwar Nath Mallick , Sub 
Inspector of Police , displayed conspicuous gallantry courage 
and devotion to duty of a high order , 

This award is made for gallantry under rule 4 (i ) of the 
rulea governing the award of tho Police Medal and conse 
quently carries with it the special allowance admissible under 
rule 5, with effect from the 17th June , 1987 . 

No. 4 .Preş / 89 . — The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of 
the Central Remorvo Police Force : 
Nanie and runk of the officer 

Shri Ram Kishna Hooda , 
Constable No. 710281073 , 
19 Battalion , 
Central Reserve Police Force , 
Bhikhiwind , 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
(DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE ) ) 
New Delhi, the 30th December 1988 

RESOLUTION 
No . 1 / 20012 / 1 / 87 -OL ( A -1 ) . - - The Committee of Parlla 

t on Orcial Languagc was constituted under Section 4 ( 1 ) 
of the Official Languages Act, 1963 ( as amended ) . In 
accordance with the provisions of Section 4 ( 2 ) of the gamo 
Act , the Committco was constituted with 20 members of tho 
Lok Sabha and 10 members of the Rajya Sabha . The Com 
milttee submitted the 1st part of its Roport to the Prosidont 
in January , 1987 , wherein it had made recommendatione ro 
garding the translation arrangements , training facility in 
translation and availability of reference and help literature in 
Central Government Offices . The 18t volume of the Report 
was placed before both Houses of Parliament on 8th May , 
1987 and its copios were duly sent to all the State Gover 
ments and Union Territories . As the recommendations con 
cerned the transaction of official business in various Minis . 
Tries / Departments , their opinion was also taken . 


2 . After considering the views expressed by State Govern 
ments , a decision was taken to accept most of the recom 

the Committee either in their original 
form or with some modification . Accordingly , the under 
signed has been directed to notify the following orders of the 

nt under Section 4 ( 4 ) of the Official Languages Act . 
1963, on the recommendations of the Committee ; 


Shri Anil Kumar , 
Constable No . 811160244 , 
19 Battalion , 
Central Reserve Police Force , 
Bhikhiwind . 


Statement of serrices for which the decoration has been 

awarded 
On the 7th September, 1987 Constable Ram Kishna 
Hooda and Constable Anil Kumar, alongwith other person 
nol, were detailed for escort duty of Officer Commanding , 
E Company of 19 Battalion , Central Reserve Police Force . 


( A ) Completion of the remaining translation work 
( 1) Translation , printing and use of forms 

The Committee has recommended that arrangements should 
be made for getting all forms pertaining to contracts , agroe 
ments , licences , permits, notices and tenders covered by sub 
Section 3 ( 3 ) ( ili ) of the Official Languages Act translatod 
into Hindi and printed in bilingual form as carly as possiblo 
so that there could be issued and made use of both to Hindi 
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OIL CORTE - -- - - - - 
und Engiibi . Ilir Y . , ! 1" - ; . . 1 . ! 11 .5 oinn ! 

The resornmicidato 11ds heeii iliott The Depilitinent 
dation . The prili ! ! i . ! I ! fps IT :11, 711 ! (1l Official 1, 

wguage lits issued novely instructions to 
flome fun, s 1 1 / 4 1 ! !! . titlen lu lililo Ministries / Iepartments for taking appropriate action in the 
Ministricy / Departamenty ite iu ile r lite Iction 11! matter. The Ministries Departments muy cosure compliance 
this TCL . 

of these instructions , 
( 2 ) T flri lime in till slit , 1 al Printi s (UK ( B ) Vrengthening of translation wir !! ! !!! 
21710ls cil 

15 ) For the translation of procedenca lirerarme 
Tlic Coninuste hils ( 17 ! 1111 - i ililt til intents should 

The Committee has recommended that tlic existing attinge 
hc m e inn titt for us toslation of all ( ous 10 : 1 ment for the trilylation of various types of prescribed Codes / 
Manuals which yet iemain to be translated so that the work Manuals / Forns and other procedural literature should be 
of their translation in picioal in the e171 of year . 1987. 

strengtheneul commensurate with the icecls of this work . At 

present this work is being done in Central Translation Bureuu 
The period fixeu hy the Commiitce has already eypired . 

of the Department of Oficiul Lunguage , Ministry of Home 
Tuking into view the volume of 117 till work yet to he 

Affairs , the Ministry of Railways , Ministry of Defence , 
donc, the Ministry of Railways , 11 . Misty ol Coorumi 

Department of Posty and the Department of Tole - Communi 
cations and the Comptroller anal Auditor General of India 

cutions under the Ministry of Communications and the Legis 
should complete the trins). 11101 of their remaining Cours ind 

lative Department of the Ministy of Law and Custice , The 
Manuals and the Central Translation Bureau the translation 

Cummilice has recommended that this work should continue 
of the remaining Circles 17 N1. 1110als vſ all other Ministries / 

to be done there and the additional stoff, ofliccis of uppro 
Departments etc . within the 17 - X5 three years , i. c . by the end 

priate level should be provided immediately to them for this 
1991. Since in the col Ministry of Defence the num 

purposc . 
her of Codes and Manuals which remain lo he translateel is 
Lue large, it woult complete this work hy the end of 

This recommendation has been accepted . Concerned 
1994 - 95 . 

Ministries Departments Mily take necessary action in this 
( 3 ) Transluir o lur luranih s nur u m 17. 

matter , 
(1 ) The Commillce has recommended wh :11 the work of ( 6 ) Translation arrangements for the successful implemen 
translating liw books (11761 judgements dclivered by the Privy 

tation of the Government Polly of bilingualism , 
Council ( 1937 – 1980 ) , Federal Court and Supreme Court 
11950 - - 1968 ) shovidt be completed is carly as possible and 

The Committee has recommended that the translation 
rcquisito imbir oſ ditional cats whould be choisi 2011 arrangement will have to be strengthened further according 
this purnom 

to needs in almost all Ministries / Departments for successful 

implementation of the policy of bilingualism even for their 
This recommendinti on has licenccertce with this i . xlili . day- to -day and continuous type of general work , so that work 
cation that those judgementy which are no longer Illuviuit relating to implementation of the Official Language Policy 
may be left out, only su1]);trics nlily he prepared in case of Joes not lay behind . 
thouc julgaments where these will serve the purpose ilial the 
Teinaining julgement whould be got translated . The 

This recommendation has been accepted. The Depaitinent 
language Wing of the Legislative Department under the of Olticial Language Tuy issue necessary instruction 10 all 
Ministry of Law and Justice may take fccussilly action in 

Ministries Departments etc . 10 take necessary action . 
this regarl. 

17 ) Translation arrangements for the implementation of 
liil Translation of PauliuncRY Liristition inter llui 

Oficial Languages Act and the Rules framed thereunder 
On Kivionul LMTU S 
The Committee has 10onimended that in purSU " ce of the 

About the translation arrangements to be made for the duc 
jalil 11 of the Presi: erlinl Onder , 1960 recessary : 1704c 

compliance of the Official languages Act and the Rules 
ment for the translation of Polrliamentary legislations into 

frameet thereunder , the Committee has recommended that in 
R ional Innoeg slicula he lice in the Official | 1117"" !! 

il the subordinate : attached offices of the Ministries / Depart 
Winy of the Legislative Yumunt 

ments of Government of India , Unclertakings and other in 

stillions, whether located in India or broad , where there is 
The work of truiting Parliamentary Chucimenity into not even a single translator al present, all the work required 
Revioral langes is lady being done in the Hicial lan tu be (lonc in both the languages under the Olficial Languages 
Llicen Wing of the Louisitive Depiiriincl. S lor is the pills Act and the Rules framed thereunder should be done bilin 

de concerned , the work of translating Ciovinen11 Bills may yuully and requisite arrangement should be made for this 
he cone by the Ollici il 1 unge Wing of the legislative purpose . 
Department . The work of tonn , tiny Puvate Members Bulls 
into Hindi will , as pel presen 177178eivaints , continue to be 

This recommendntion has been accepted The Department 
Gone by 1. ok Sabha ni Kuya Sihhi Sertiliriint . In the be 

of Official Language , Ministry of Home Alrirs , may issue 
vinning , the ( llicisti ingic Winx ofili. L - 1 .44tive Dernit directions to all the Ministries , Departments clc . to take 
Inentina y lo cott : orl of fansang Private Members 

ncccssary action . 
hills into Rauma . , 

110 question of entrusting 
This work to the TuK Soll ? ? Pisivir Sirhiva Secrctur tit may 18 ) Translation of watutory licure of Publle rindertakings 
be considered 1 . 12 1 . 

The Coinmittee has recommended that the official Langu 
Civil Authorisce luni pentru pro lid erit 18 

arc Wing of the legislative Department should be strong 
Tim ( 000nittc 115 11- rommended hit 1106 Soury arrange 

thened in ylich manner that it is able to discharge properly 
inent mily be made in ii.- O Hicial langilie Vin 

the responsibility of translating the statutory liternture of the 
of the 

public sector undertakings 
Legislative 1) : 17 : rm111 for preparing thrival Hindi Ters 
of the $ 141 Aci ! . ! . !. Souton all the Oficial 
lingues Act 1962 

The recommendations was duly consiilcted. The Official 

language Wing of the l .cgislative Department is ineant for 
The risponibility in pr . paliny :, 11thorised Slindi text of 

the tranylation of statutory material of Government Depart 
State Acts in that alla Cavernients. This recommenda 

ments and oflices , Bunks , 117suance Companies 01111 farge 
tion nav b Nui tohi Stute romin01. 111 tu thing CCS 

ndertinkings should make their Own arrangements for the 
sary inction . 

translation of their statutory material. For their guidance 

the Official language Wing of the Legislative Department 
14 ) Translations inuing murni 

will novice to then some standard drafts illal so avtend to 
The Committ . hay remeneu 1h it immediate Scps them its full cooperation in training their law officers in this 
shoult he link .on to 11:117461114 llit ruinin . Material in lise in respect. For smaller undertakings , for whom it is not fensi. 
the trupit itinten , ist Ministry Depininints Under ble to make this wirangement, the Burgl of Public Enter 
thitis 2011 cthy Antonious Virunisations Vic . it the prises may make icquisite arrangeinents either throurh Stund 
work should be counleil within 1 !! NEVOITS L ., formulus ing Conference on Public Fnterprises ( SCOPFI OL" in one 
it tine bonn11 TOT /11177 : 

other way 
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(9 ) Croution of posts Connected with truslatio ! work 

( iv ) appointing of Coorlimming Online 
The Committce has recommended thut the policy for ci cl 

In the Ministries Departments , a chior ullilcr should be 
tion of posts connected with translation work should be 

ippointed as it Coordinating Olicer with the responsibility 
practical and liberal. Clear instructions should be issued to 

10 coordinate all the work pertaining to translation of pres 
Ministries / Departments etc . that whonever it is necessary and 

cribed autory /non -- statutory codes jan1:27s / fornly and 
obligatory 10 work in both Hindi and English , translators 

other procedural literature and their printini ilid availability 
etc . should be promited for this purpose . There should be 

in bilingual form to all th . ulices of Ministries , Departments . 
no restriction of any kind in this regard . In ollices with it 
strepgth of less than 25 members of ministerial staff NO 

The ibove l ecommendations have been accepted . The 
proper arrangements for translation should be niade , 

Department of Official Linguee under the Ministry of 

Home Affairs may ise directions to all Ministriss . Deprist 
This reconimendation has been accepted . The Department 

ments ctc . to take ticcessary 11on in the matter . 
of Official Language of the Ministry of Home Affairs may 
issule directions to Ministries Departments etc . to take neces 

( D ) Training in Hanslation 
sary action . For otices , where there are less than 25 persons 
in the Ministerial Stafl , thc Department of Official Languagc ( 13 ) Trungly in tanslation : )( 1107 - 17. iltimile 
may also issue necessary instructions to them to arrange 
translation on honorarium basis ils per existing instructions, 

In ilk icport the Committee has stre ,id upon the liced for 

imparting training to the linslution personnel. In this 
( 10 ) To 16 - tumine the recruitme n rules for namnslums cm 

matter the Committec has lecOm01 - s tint all the trans 
amend them 75 1104 de 

lation personnel should be imported triviging in Lanslation 

compulsorily trider il time-bounc plogrinma. For this pull 
With a view to improving standard of translation of matc pose Central Translation Bureau will lave to further streng 
vial or different subjects , the Committee has recommended then its training set - up . All translators who have not so 
that tho i ecruitment rules for translutors should have provi Sur received training in frunslation sliouki ho inipurted this 
sion for the induction of candidatcs with experience and abi training at the most by the end of 1988 . For this purpose . 
lity commensurate with the specific requirements of special apart from big cities like Calcula , Madini, Ahmedabad and 
types of offices , undertakings ctc . Besides , recruitment rules Guwuhati at least one Traininy ( uille 1 Col State should 
should be revised in a manner so that persons with qualifica be immediately yet up on ad hoc basis. 
tions in law , engineering , science , technology etc. and with 
s high prosiciency in English and Hindi ore attracted to the 

So far as the question of imuning training in all the 
higher posts in the Official language Services . 

translators by the end of 1988 is concerned , it is not practi 

Ciable in such a short period . 
This recommendution has been accepted . The Department 

The pilttment of Official 

Linguage in the Ministry of 1100 
of Oilciit Language , Ministry of Home Affairs may issuo 

Vinils 17 . 11 volve a 

linebound prograonlc foi impatti 
directions to Ministries /Departments etc . to the necessary 

tining 10 211 the 

personnel by the end of 1991 and 17. 11: 110cessary arrange 
faction in this matter . 

inents for it. The decision tool rell training centres may 

be taken heeping in view lle noel in the Vailuhlc financial 
( 11) T orm sepurulan Ceries of uflecam . persons 17142144 on 

12YOUccy . 
Iranslation work in subordinate office.de 
The Committee has recommended that the various Minis ut Trumming to the translation of Walton y literature 
tries / Departments / Undertakings should form in their sub 
ordinate offices Depiliale Cudres of ufficers / persons engaged 

In respect of the training for the translation of statutory 
on translation work for implementing the Omcil Language literature , the Committee hals i commerdel that in order to 
l olicy . 

improve the standard of triuslators all nect in the iruusu 

tion of statutory literature , either Cintill Tils! tion Bure :1!! 
This il commendation has been coupled with this nodili or the Ministry of I 3w ind Justice its should make re 
cation that cadres may be forned where it is feasible . Wlieic quisite aruiscients for impurtin , leshay trlining in 
it is not fcrsiblc , other arrangements may be made to provide Jcgard and so muhe necessity inianeuments for imparting 
avenues for promotion to the staff . The Deparunent Ol rctrestier tisining to them , 
Official I ANALage may issue instructions for taking necessity 
action in this miitter . 

This recommendation has her ücrepid. The Legislative 

Dupaitment in the Ministry of Law and Teslice na nak 
( 0 ) Bilingual purpuruliull of rules, mullals, 101 ) and necessary arrangements for iniparting (1110ily to translators 

an endly thereof us well as their prentmi publici cigaged in the translation of siltutory literatiil e as well it s 
cution and stribution 

refresher training to tiem 


The Cominilico his mille thc followiny recommendations 
for the preparation , printing, publication and distribution of 
codes , 11nunls and form in bilingual form . 


( 12 ) I m punion and amendmeni in bilingual lum 


( 15 ) R freshes Training in W osition 

Regarding refresher training for tonton , the com 
mittee has recommended that in order to ialut s in the level 
of knowledge and standard of translation of the traiacd and 
expericoced lanslators , o refresher Cl! in translation 
should be conducted for anslation start after 5 years of 
their initial training . 


( i ) Armingemcuts should be made for the preparation of 
Hindi and English texts of all codes / minuals / forms and 
otbor procedural literature simultancously . Annendments 
made in them from time to time should also be pot translated 
side by side. 


This recommendation has been accepted . The Departnient 
of Ollicial Language 11uy make neisn t itingenent in 
this respect . 


( 16 ) Arrangement ithuling tining or duuli Officers and 

Oficer s of higher lunk 


( ii ) Printing and publication in igloo jorm 

Codes /manuals i nel fornis which have beco alrendy 
triaslated and those which ac yet to be translated , shouli 
he printed , published in bilingunl formi soon after their Hindi 
translation is made available . If deemed necessary to avoid 
delay in their printing , they may be got printed from private 
presses . If there is violation of this rule al 11 place or 
level, it should be vieweil seriously . 
rii ) Distributions in bilincil forn 

Codes/manuals and forms and other procedurul licuatwo 
and amendments 11:11e in then from time to time should be 
nady ilyulible in bilinguol furm tu this tached subordinata 
ofices and undertakings and simul eie wildrover they 
Aro required to be used . 


The Committee has lccommcndcl that appropriate ind - 
quisite utangements for imparting training of a high stat: 
dard in translation and vetting thereof whoulit be nade for 
officers of the rank of Hindi Officers and above in order to 
provide all ellicient, smooth and prompt translation machi 
ncry at all levels 117 11 Ministries , Deparin . 2015 . Undertakings 
sind licen ote . 


Thais It columnendului fii 1140 ll vinstri The T2 : 11 uncin 
a Otilia Tanguage in th : Minsity ni : font mil s 111 
Make 1 CCSSuy arrangements in this respect , 
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( 17 ) Departmental training on transfer from one Depart 

ment to another 
The Committee is of the view that on the transfer of 
translation personnel from one Department to another 
Department, it is necessary that they are given special train 
ing in the new Department. The Committee has, therefore , 
recommended that arrangements should also be inade for 
imparting special training for about a week s time for officers 
and staff engaged on translation work on their transfer from 
one Department to another so as to enable them to have a 
grasp of the peculiar environment and terminology etc . per 
training to the new Department. 


This recommendation has been accepted . The Department 
of Official Language may losuc necessary directions to all 
Ministries / Departments etc. to provide this training depart 
mentally . 
( B ) Evolving of standard terminology 
( 18 ) The Committee has made the following recommenda 

tions in regard to evolving of terminology - 
(i ) Finallsing standard Hindl equivalents of new words 

The Commission for Scientific and Technical Terminology 
should immediately undertake the task of finalising standard 
Hindi equivalents of thousands of new words which have 
come into being in various subjects after 1970 and should 
tako steps to update their glossaries, 

( U ) Perloclical review of glossaries 

These torminologies should be reviewed from time to time 
and appropriate new words relating to new expressions com 
lng up on account of scientific innovations and other develop . 
ments should be added therein to make them up - to - date . 
(ii) To expedite the finalisation of terminologies presently 

being evolved 
Tho work rolating to the evolution of terminologice on 
various subjects which is presently in progress should be ex 
pedited so that it is completed by the end of the year, 1988 . 

( iv ) Constituting a high level Committee 

Tho vacancies in the membership of the Commission for 
Scientific and Technical Terminology should be immediately 
Alled up and a High Level Committee should be constitu 
to provide guidance in the field of evolution of terminology . 


( iv ) Adaptation of glassarles published by the Commission 

for Scientific & Technical Terminology 
For the adaptation of glossaries published by the Commis 
sion for Scientific & Technical Terminology , proper agencies 
should be set up in all States so that there is uniformity of 
terminology in the Scientifio & Technical literature written in 
Hindi and Other Indian Languages . 

( v ) Use of standard terminology in study and teaching 

Agencics engaged in the work of evolving terminology 
should send subject wise lists of terms to schools , Universities 
and teachers and go to States and organise seminars and 
workshops for the teachers of schools and Universities BO 
that they may become converagot with newly evolved tering 
and make use of them in their study and teaching . 
( vi) To impart knowledge of technical terminology in work 

shops 
la workshops organised to facilitate work in Hindi, Oncer / 
staff should be invariably familiarised with technical tormi 
nology so that they are able to use it in their day -to -day 
work . 
(vii ) Writing of books in Hindi on sclentific of technical 

subjects 
More and more books should be written on scientific and 
technical subjects in Hindi at Govt . love). In this field pri 
vato publishers may also be cacouraged . A PIC -condition for 
the publication of these books shoukl be that authentic ter 
minology will be used in them . 


These recommendations have een accepted . The Depart 
ment of Education under Ministry of Human Resources 
Development may take necessary action . Regarding review 
of legal terminology , the Official Language Wing of tho 
Legislativo Department under Ministry of Law and Justice 
may tako necessary action . 


( F ) Use, propagation and distribution of standard termino 

logy 


( viii ) Use of standard terminology in the official work of 

Central Govi . 
Legal, scientific and technical terminologies , evolved by 
the Commission for Scientific & Technical Torminology and 
concerned Ministries , should be appropriately used in the 
official work of the Central Government, including broad 
casts over All India Radio and telecasts on Doordarshan . 

( ix ) Distribution of glossaries in adequate number 

Glosspries published by the Commission for Scientific and 
Technical Terminology and the Official Language Wing of 
the Legislative Department and also those prepared and pub 
lished by other Ministries should be made available to all 
Government Offices in adequate number according to their 
requirements , 
( x ) Provision of detailed information about glossaries to 

institutes concerned with education 
Institutes related to the fiell of education e . . National 
Council of Educational Research and Training , University 
Grants Commission and Voiversities etc . should be provided 
with detailed information about the existing glossaries as well 
as about those glossaries that might be brought out in futuro 
and they should be urgod to ensure their use to the possiblo 
extent in the study material to the prepared in Hindi and other 
Indian languages on different subjects. Similar requests could 
also be made to the Granth Academics , Government Bodies 
engaged in publishing work and privato publishers to mako 
uso of those terminologies , as far as possible in their publi 
cations on varius subjects. 

(xi) Establishing a Terminology Bank 

Taking into account the futuro use of terminology evolved 
in the fields of Law , Scionce , Technology and Humanitics by 
computors , a Terminology Bank should be established immc 
diately . This work could be assigned to Commission for 
Scientific & Technical Terminology . 

( xii ) To make avallable copies of legul glossary to courts 

To ensure extensive use of the legal glossary prepared by 
the Legislative Department , Its copies should be made avail 
able free of cost or at nominal price to all such courts 
throughout the country where there is likelihood of the uso 
of Hindi. 

(xlii ) Use of legal terminology in text -books of law 

For the convenience of students studying law through 
Hindi medium , authentic legal terminology should be used 
in text books of law , whethor they are translated or originally 
written in Mindi, 


( 19 ) Emphasising the need for the use and propagation of 

the standard terminology , the Committee has made the 
following recommendations - 


( 1) To ensure the use of standard Hindi equivalents. 

To use of Hindi equivalents for various English torms 
as are given or as may be given in the standard glossaries 
should be onsured so that i standard form of the Official 
Language could be evolved . 

( ii ) To organise workshops for teachers 

Workshops on terminology should be organised for teachers 
in various Universities so that their knowledge of the use of 
precise terms get enlarged and their linguistic capabilities 
are enhanced . 


( iii ) Indentifying all India terminology 

After identifying the all India terminology , lists of all the 
basic terms should be prepared and sent to the Text -book 
Board of non -Hindi speaking States and also workshops on 
terminology organised in cooperation with the scholars of 
then tatos . 


PART I - SBC . 11 


T HE GAZETTH OF INDIA , JANUAR 21 , 1989 (MAGHA 1, 1910 ) 


65 


This recommendation has bcon accepted . Tho Department 
of Education undor Ministry of Human Resources Dovelop 
ment may take necessary action in this regard . 


( xiv ) Wide distribution of legal glossary 

The legislative Department should get large number of 
copies of legal glossary printed and arrange for its wide dis 
tribution so as to ensure its use and achieve liniformity in 
language . All these recommendations have been accepted . 
To ensure use of the standard terminology in Government 
ofices the Department of Official Language has already 
isgucd necessary orders , the coinpliance of which should be 
onsured by all Ministries and Deptts etc . The Deptt . of 
Official Language may also issue directions in regard to ( vi) 
above. 


( 23 ) Wide publicity 10 scientific and technica literature pube 

lished in Hindi 


The Committee has recommended that whatever scientific 
and technical literature has been published in Hindi should 
be given wide publicity and this work should be stepped up . 

This l ccommendation has been accepted . The Department 
of Education under Ministry of Human Resource Develop 
ment may takc necessary action in this regard . 


Department of Education may take necessary action as 
onvisaged in the recoinmendations for the propugation of 
standard terminology evolved by the Department for its une 
in the field of education and in the publication of books and 
for the establishment of Terminology Banks. 

Similarly in relation to legal glossary, the Official Langu 
Age Wing of tho Legislativo Department niey take necessary 
action . 


( 24 ) Medium of touching in Higher Education 

Thc Committee has recommended that, in addition to 
English , Hindi and other Indian languages should also be 
made medium of teaching at the level of higber education . 

This recommendation has been accepted in principle . In 
this regard the Department of Education under Ministry of 
Human Resource Development , the Department of Health 
and Family Welfare and the Department of Agricultural Ro 
Search and Education may take necessary action . 


( G ) Original drufling 
( 20 ) ( i ) Use of Hindi in legal drafting 

In the field of law , original drafting should be done in 
Hindi so that laws enacted in Hindi are interpreted in Hindi 
and decisions written in Hindi. 

(ii ) Original drafting of cours , manuals etc . in llindi 

In futuro all new codes , manuals etc . should be prepared 
originally in Hindi, 

These recommendations have been accepted in principle . 
Although at present it may not be possible to implement 
thom fully , yet efforts may be mado in this direction as far 
as possible . Regarding original Hindi drafting in the field 
of law , the legislative Department may take necessary action . 
So far as the question of preparing codes and manuals origi 
nally in Hindi is concerned , the Department of Oficial 
Language nay issue necessary directions to all Ministries 
and Deptts , etc. 


(25 ) Preparution of reference and liclp liverature 

The Committee has recommended that for the smooth and 
Successful functioning of translation arrangements in vari 
Ous offices of the Central Government, in addition to the 
work of preparing of glossaries , the process of prepuration 
of other types of reference and help literature should also 
continue. For this purpose short term and long tern plans , 
as may be necded , should be prepared . With this end in 
view , private organisations should also be encouraged . Such 
literature should also be distributed properly amongst tho 
officers and be used by them . 


This recommendation has been accepted . The Department 
of Ollicial Language muy issue necessary instructions in 
this regard . 


(H ) Other recommendations related to the field of Educauion 
( 21 ) ( i) To set up un organisation for direct and prompt 

translation of knowledge and information into Hindi 
and other Indian languages. 


( I ) Other recommandations relating in Law 
( 26 ) Stublishing Indian Languages in the sphere of Lum 

The Committee has recommended that the Central Gov 
ertiment should in consultation with State Governmente , for 
mulate an integrated schemo to establish Hindi and other 
Indian languages in the legal sphere . 


While emphasising the nced for translating into Hindi and 
other Indian Languages all the scientific and technical know 
ledge available in other languages of the world , the Com 
mittee has recommended that for the advancement of the 
country it is necessary that material containing up - to - date 
knowledge brought out in the languages of the developed 
countries of the world , should be directly and without any 
dolay got translated into Hindi and other Indian languages. 
It has further recommended that for this purpose a new 
organisation may be set up . 


This recommendation has been accepted . The Legislativo 
Deportment may tuke nccessary action in this regard , 


( 27 ) Preparution of Hindi Text of rules framed by the 

Union Territory of Dollt under Parliamentary Legis . 
lution 


The Committco has observed that no arrangements havo 
been made in the Official Language Wing of the Legislative 
Department for the preparation of the Hindi text of rules 
framed by the Union Territory of Delhi under Parliamen 
tary Legislation . It has accordingly recommended that 
suitable arrangements should be made for this purpose , 


This item of work is the responsibility of the Delhi Admi 
nistration . Accordingly this rocommendation may be refer 
red to the Administration of the Union Territory of Delhi 
for taking necessary action . 


This recommendation has been accepted with this modi 
fication that the Department of Education under the Ministry 
of Human Resource Development may get this work donc 
through existing organisations under it by strengthening them 
as per the requirements of this work . 

The Department of Education under Ministry of Human 
Resource Development may tako necessary action in this 
regard accordingly 
( 22 ) Muking finest literature in various brunches of know 

ledge accessible to students and comnion man . 
The Committee has recommended that the finest literalure 
in various branches of knowledge should be made accessible 
to students and thc common man . For this purpose in keep 
ing with their requirements a large number of glossaries , 
definitional dictionaries , University level books, reference 
books and supplementary literature in various disciplines of 
Science and Technology should be prepared . Besides , what 
over scientific and technical knowledge is available in Hindi, 
should more and more be used for educational and admini 
strative purposes. 


( J ) Form of language to be used in translation 
( 28 ) About the form of language to be used in tranala 

the Committee is of the view that in translation tho 
adoption of the form of language as provided in Article 351 
of the Constitution is in the interest of the unity and integrity 
of India . 


This recommendation has been accepted . The Depart 
ment of Official Language may issue necessary directions to 
ut tho Ministries /Departments etc . in this regard , 


OG . 
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( K ) Saint- uction ( guirist officiul responsible for the 

11017 - ( Onepliance of the provisions of Official, Languages 

417 (11 01/ ciul Language Rules 
120 ) Rilo 12 vf the Official Language Rules , 1976 assi9114 
10) thg udministrative head of each office of the Central Gov 
ernment the responsibility to ensure proper compliance of the 
provision, of the Official Languages Act and the Oficial 
Lunguage Rules . . 1arge majority of the heads of Depart 
ments hivu lol En complying with the Olicial Languages 
Act and the Rulis . The Conimitico has suggested that Gov 
crnment should take nccessary steps in this regard and take 
stringent ilctivil against crring officials . 

" This recommendation las been accepted with this nodi 
ficution illal the work relating to the implementation of the 
official ladylave should be done through pursuation and 
Cocowagcuent, lut at the samç time comopliunce with rules 
and orders etc . should be strictly ensured . 


( 34 ) The following recommendations of the Committed 
are still under consideration , decision on which would bo 
intimated later : 
( 1 ) The proposal to amend Section 7 of the Official 

Languages Act, 1963, as per recommendation mado 

in para 14 . 4. 4 of the report of the Connoittee 
( 2 ) The recommendation made in para 14 .4 . 7 of the 

report of the Committeo to provide for tho alter 
native uso of Hindi in the proceedings of the 
Supremo Court . 


menta of the Govern 


ORDER 
ORDERED that a copy of this Resolution be communi 
cated to all tho Ministries and Departments of the Govern 
ment of India , President s Secretariat , Cabinet Secretariat, 
Prime Minister s Office , Planning Commission Comptroller 
and Auditor General of India , the Lok Sabha Secretariat 
and tho Rajya Sabha Secretariat . 

ORDERED also that the Resolution be published in the 
Gazette of India for general information , 

S . DAYAL, Jt . Sewy. 


. Thc Dipartinent of Official Language has issued necessary 
directions in this regard. Ministries /Department ctc . may 
ensure llieir cumpliance . 
( L ) CON :le les listeding the directions of the Commit 

lee 


130 0917 vi the Ministrics Departments , whose nanas 
figure il fl! ! i1 . 1 . 2 of the report, failed to furnish the rc 
quisite iniurination to the Committee by the Scheduled date . 
While pressing it s displeasure for the lapse thc Committed 
felt that non - furnishing of the requisite information tanta 
mounts to disregard of the Committee . For this they deserve 
to be censur : d . Accordingly stringent action should bo taken 
against the concerned ollicials It should also be onsured that 
in future tu : is glo slackness in furnishing any information 
cled for by the Committce . 


MINISTRY OF STEEL AND MINES 

(DEPARTMENT OF MINES ) 
New Delhi, the 23rd December 1988 

RESOLUTION 
No. E - 11017 / 5 / 88 -Hindi. — The Ministry of Steel and Mines 
(Department of Mines ) Resolution of oven number dated 
31st October , 1988 , regarding constitution of Hindi Salabkur 
Samiti for the Department of Mines , is hereby, partially 
umendod as under : -- 

" The name of Shri Purun Chandra Şaliay , MP., ( Lok 
Sabha ) at S . No. 2 under the head of non - Oficial mein 
bers may be read as Shri Piran Chandra , M . P . ( Lok 
Sabha ) " , 


Thc cprii ?nient ut Oficiul lunguuge may issued direc 
tions to be con Ministries , Departments to tako ncces 
SETY CLIQ ! 111 cepirk will this recommendation of the 
Committee . 


ORDER 


Recomeniusiting u Slate Goverments 

131 ) Imping truining to Julicial Officers for doing work 

in the ficial Inngnides of the states 
ilie ( utilize hils iecommended that persons selecter 
for the fully of Judicial Oilces to imparted training in the 
Offici: 1 Language of the State to enable them to deliver 
their judgements cte , in it. Workshops may be organised 
Lo funiliasis them with the legal terminology . Workshops 
on similar lines may also be organigol for senior judicial 
officers like Aildilional District Magistrates and District Magis 
trates so that they are able 10 curry out their work in the 
official # 114114ge of the State . 

. This levoDmcndation relates to State Governments. Are 
cordingly il many be forwarded to them for necessary action . 
Use of the Ultirial Language of the State in courts by Lion 
Officers and advocate S 


Ordered thal a copy of this Resolution be communicated 
to all State Governments and the Administrators of the 
Union Territories , Office of tho Prime Minister , President s 
Secretariat , Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary 
Affairs , Lok Sabha Secretariet, Rajya Sabha Secretariat, 
Comptroller and Auditor General of India , Accountant Genc 
ral of Central Rovenue, Parliamentary Official Language 
Committee and all Ministries and Departments of the Gov 
crnment of India . 


Orderod also that the Rosolution be published in the 
Gazette of India for general information , 

B . DAS GUPTA , Director 


( 32 ) The Commillee las recommended that the State 
Governineals should direct their law Officers and advocates 
10 arruc in Ilie courts only in the State language as far 15 
possible that laicr on the entire official work could be 
clone in the cflicial language of the State . It should also 
be made obligatory liai in petitions etc. only the authentic 
Jugal leinology be uscat. The State Governments should 
fflo their ulica vils , plaints and written statements only in the 
official 1: 19uurde vi the State su that ultimately the entire 
work is one in the ollicial language of the State . 


This recommendation relates to States. Accordingly it may 
he firwarded to them for necessary action . 
+ 33 ) Pussine , of orders will the subordinate comes in the 

retul 111111 1 110 Slul 
The Committee has recommended that it should be made 
obligatory for ille sitbordinate courts to pass their judge . 
menis, deciciens un laders in the Oficial language of the 
Staty . 

This rec00114LU011 iulates 10 State Governments . Ai 
cordingly it mity lo lottained to tiem foi necessary action , 


MINISTRY OF HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT 
( DEPARTMENT OF WOMEN & CHILD 

DEVELOPMENT ) 
New Delhi, the 22nd December 1988 

RESOLUTION 
No. 1 - 1 / 88 -CW - The National Children s BoarI way 
constituted on 3 December 1974 with the Prime Minister 
President in pursuance of the provisions in the National 
Policy for Children Resolution dated 22 August , 1974 to 
provide a national forum for planning , review and coordi 
nation of the services aimed at meeting the needs of child 
ren . 

2 . The National Children s Board was last reconstituted 
on 27 May 1986 . 

3. In continuation of the earlier orders in Resolution No. 
1 - 1 / 86 -CW dated 27 May 1986 re -constituting the National 
Children s Board , the President is pleased to extend the 
lernt of the National Children s Board upto 21 May 1984 . 


PART I - Sic : 1 ) 
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The Board will nok have the following composition : 

CHAIRMAN 
1. Prime Minister 

VICE - CHAIRMAN 
2 . Minister of Human Resource Development 

MEMBERS 
3 . Minister of Finance 
4. Mivistor of Health md Family Welfare 
5. Minister of Labour 
6 . Minister of State for Education and Culture 
7. Minister of State for Welfare 
8 . Minister of State in the Departments of Youth Affairs , 

Sports and Women and Child Development 
9 . Deputy Chairman Planning Commission 

10 - 19 Ten non -officials with expertence in Child 

Welfare 
10 . President 

Indian Academy of Paediatrics 
Kailas Darshan Kenncdy Bridge 

Bombay- 7 
11. President 

Jadian Council for Child Welfare 

, Deen Dayal Upadhyaya Marg 

New Delhi 
12 . Smt. Tara Ali Baig 

R - 8 , Hauz Khas 

New Delhi 
13 . Dr . C . Gopalan 

Director General 
Nutrition Foundation of India 
B -37, Gulmohar Park 

New Delhi-49 
14 . Dr. B . N . Tandon 

Head , Human Nutrition Unit 
All India Institute of Medical Sciences 
Ansari Nagar 

New Delhi 
15. Shri Hari Dang 

Principal 
Almy Public School 

New Delhi 
16 . Fr. Placido Fonseca 

Sneha Sadan 
Chakala , Andheri Fast 

Bombay 
17 . Sat. Wahabuddin Ahmed 

President 
Bhartiya Grameen Mahila Sangh 
Palam Springs Humayun Nagar 

Hyderabad -28 
18 . Sint. Shobhana Ranade 

798 Bhandarkar Institute Road 
Deccan Gymkhunn 

Pune , Maharashtra 
19, Dr. K . D . Gangrade 

Departinent of Social Work 
University of Delhi 
Dolhi- 110 007 
20 -25 Six Minister s of State Governments dealing 

Brilli Child Welfare 
20 . Minister - in -charge of Child Welfare , 

Meghalaya 
21, Minister - in - charge of Child Welfare, 

Orissa 
22 . Minister- in -charge of Child Welfare , 

Himachal Pradesh 
23. Minister - in -charge of Child Wellare , 

Madhya Pradesh 
24 . Minister- in -charge of Child Welfare , 

Karnataka 


25 Minister -in chiune rod ( liikel Welfare, 

Maharashtris 

26 - 27 71 Member s in L ., Full , 
20 Smt. Kishori Sinha 

Boring Roll, Patna 

Bihar 
27 . Shri N . Soundararajan 

Uppathur P . O ., Virthu Nagill 
Kamraj District Tamil Nadu 

One Muniber of Rajya Sahlu 
28 . Shri A . K . Antony 

K . P . C . C . ( 1 ) Office 
Nandavanam Junction 

Trivandrum 
29 . Chairman 

Central Social Welfare Board 

Parliament Street, New Delhi 
30 . Director 

National Institute of Public Cooperation and Child 
Development 

MEMBER -SECRETARY 
31. Secretary 

Department of Women and Child Development 
4 . The functions of the Board shall he : 
( 1 ) to plan and review the implementation of the pro 

yrammes connected with the activities for the 

welfare of children ; 
( ii ) to coordinate the efforts made by different goveri 

mental and private agencies in implementing pro 

grammes for the welfare of childien ; 
( iil ) to locate gaps in the existing services and suggest 

measures to climinate such gaps; 
( iv ) to suggest , from time to time, any changes needed 

in the priorities accorded to the clificrent pro 

grammes ; and 
( V ) 10 act as a high powered national body to symbo 

lise the commitment of the nation to the waite 

and development of children . 
5 . The term of the Standing Committee is presently 
constituted is also extend upto 10 May 1989, with the fol 
lowing composition ; 

CHAIRMAN 
1 . Mioister of Ştute in the Departments of Youb Affairs , 

Sports and Women & Child Development 

MEMBERS 
2 . Minister of State for Finance 
3 . Member- in -charge of Chill Welfare in Planning 

Commission 
4 . Deputy Minister of Health and Family Welfare 
5 . Minister -in - charge of Child Welfare in kerala 
6 . Additional Secretary School Polication Depart 

Nient of Education 
7 . Additional Secretary and Commissioner of Family 

Welfare , Ministry of Health and Family Wulfille 
8 . Chairman 

Central Social Welfibre Board 
9 . Director 

National Institute of Public Cooperation and Child 

Developnient 
10 . President 

Indian Council for Child Welfare 

MEMBER - SECRETARY 
11 . Secretary 

Department of Women and Child Derdlopricht 
Other terms and conditions mentioned in the Carlier Resolu 
tion No. 1 - 1 : 86 .CW , 27 May 1986 remain unchach . 

ORDER 
ORDERED that the Resolution he publihed in th : Gazette 
of India for general information , 

K R VENUGOPAL 

Jt. Secy . 
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[PART 1 - Sec . 1 


MINISTRY OF AGRICULTURE 
( DEPARTMENT OF AGRI. AND ( COP ) 
New Delhi, the 20th Deccinher 1988 

RESOLUTION 


No. 1 - 14 /87- 1 .DT - 1n continuation of this Ministry s Re 
solution of cven number cated 30 - 3 -1988 , it has been de 
cided to extend the term of the Special Advisory Committee 
which has been constituted to suggest measures for promo 
tion of indigenous breeds of horses . by a period of 6 months 
j. c . till 29 - 3 - 1989 . 


that the proposals for purchase of cquipment cleared by the 
Special Çominittce hcaded by Secretary ( T & B ) for direct 
iniport by Doordarshan / All India Radio shull not bo re 
ferred to the Committee herdoit by the Chici Controller of 
limport & Exports i 4 the name can be imported by the 
atore ud two media on Open General licence ( OGL ) bagis 
in accordance with the provisions yet out in the Iniports 
And Exporty Policy for the year 1988 - - 91 . However , the 
Committee headed by the Chief Controller of Imports & 
Exports shall continue to clear the inipo t licences in res 
pect of the equipment recommended by the Special Com 
miltec for import by the Public Sector Undertaking (manu 
facturing equupment for use of Doordarshan / All India 
Radio ) where the existing collaboration agreements favour 
import of completing items, 


ORDER 


Ordei ed that a copy of the Resolution be communicated 
to all State Governments /Union Territories , all conccincd 
Ministries /Departments of Government of India , Cabinet 
Secretariat, President s Secretariat, Prime Minister s Office , 
Lok Sabha Secretariat , the Planning Commission , Controller 
and Auditor General of India , Accountant General and ICAR . 


2. However , in respect of equipinent decided by the 
Special Committee to be indigenised , the appropriate appli 
cations shall be continued to be made , as provided in this 
Ministry s Resolution of even number dated the 28th Sep 
tember , 1987 to the Supplementary Licencing Committee $ 0 
that Phased Manufacturing Programmes (PMPs ) are gone 
into , approved and regularly monitored . 


in the 


Ordered also that the Resolution be published 
Gazette of Indi: for general information . 


S . V . GIRI, Addl. Secy. 


ORDER 


ORDERED that a copy of the Resolution be communicated 
to all concerned . 


published in tho 


MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING 
New Delhi, the 20th December 1988 

RESOLUTION 
No . 1401 / 77 /86 - TV ( I ). - In partial modification of the 
Ministry s Resolution No . 1401 / 77 - 86 - TV ( I ) dated the 28th 
September , 1987 , the Government of India have decided 


ORDERED also that the Resolution be 
Gazette of India for general information , 


R . C . SINHA 

Jt . Secy . 
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